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अस्तावना 

इस पुस्तक में मौलिकृता अबवा विद्वता का प्रदर्शन नहीं वल्कि 
सीधे सादे घब्दों में राजनीति तथा इतिहास के विद्याथियों के हिंताब॑ 
१९१९ से अब तक की महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं तया परिवर्तेनों 
का संक्षिप्त इतिहास है । मेने इस पुस्तक की रचना में राजनीति से 
सम्बन्धित तमाम उच्च स्तर की पुस्तकों से सहायता ली हैँ तथा समा- 
चार पत्रों और पत्रिकाओं से महत्वपूर्ण अंश उद्घृत किये हे । 

मेने अनावश्यक बातों को छोडकर केवल उन्हीं महत्वपूर्ण घटनाओं 
पर प्रकाश डाला हैं जो पाठकों के लिये बोझ न वनकर ज्ञानवर्धक 
सिद्ध हों । 

इस पुस्तक की रचना करते समय मेंनें नेपोलियन के इन शब्दों 
की ओर विशेष ध्यान दिया हूँ जिसमें कहा गया हू कि “समुचित तैयारी 
में लडाई की आधी सकलता नीहित हैं ।” 

यद्यपि यह पृस्तक राजनेतिक उयर-पुयकू का सीवा बयान है 
किन्तु जहां तक हो सका है इसे दिलचस्प बनाने को कोशिश की 
गई है । 

मेरी यह मेहनत कहां तक सफल हुई है इसका निर्णय पाठक 
स्वयं करेंगे । 

अन्त में में निम्नलिखित महानुभावों का हृदय से कृतज्ञ हूं जिन्होंने 
इस पुस्तक की तैयार करने में मेरी सहायता की हैं। महाराजा कॉलिज 
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के पढ़ने और टिप्पणी करने में तया ताजी सूचनाएं संग्रह करने में 
मेरी सहायता की | न्‍ 

हर 
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व्याख्यान १ 
शॉति समभोता (वर्सेल की सन्धि) 


० - वेश:--असा के प्रिस विसमार्क ने एक वार कहा था : “मेरी मृत्यु 
के * “पं बाद में. अपने कफन से बाहर आना चाहता हुं और यह देखना 
चाहता हूं कि दुनिया में जमेनी की प्रतिप्ठा कायम हैं या नहीं ।” प्रिंस 
विसमार्द सन्‌ १८९८ ई० में चल बसे। अगर वह सन्‌ १९१८ ई० में पुन- 
रुज्जिवित हो. गये होते तो अपने उत्तराधिकारियों की विचारशून्यता 
और अयोग्यता को देखकर अत्यन्त ही कुद्ध होते। सच तो यह है कि 

से बहुत पूर्व ही उन्हें इस स्थिति का ज्ञान हो गया था। सम्राट विलियम 
द्वितीय के बारे में उन्होंने कहा था--“वह्‌ युवक किसी दिन अपने राज्य को 
कुप्रवन्ध के कारण विनष्ट कर देगा ।” यह भविष्यवाणी सन्‌ १९१८ ई० में 
सच्ची निकली । प्रथम विश्व महायुद्ध शुरू होने से कुछ ही महीने पूर्व 
/विर साम्राज्य या विनाश” नामक एक कुप्सिद्ध पुस्तक प्रकाशित हुई 
थी « जर्मनों ने इसका विचित्र उत्साह के साथ स्वागत किया । इसका 

' लेप , <र्व हार्डी सफल हुआ ) ३ नवम्बर को जर्मन नाविकों ने विद्रोह कर 
दिया और कई जर्मन शहर पर लाल झंडा फहराया गया । ९ नवम्बर को 
वलिन तक क्रांति की लहर फैछ गई और अजातंत्र निर्माण किये 
जाने की घोषणा की गई । उसी दिन सम्राट ने अपना पदत्याग दिया' और 
राजकुमार के साथ वह हालेंड चले गये । ह 


२. अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


विराम सन्धि 


सन्‌ १९१८ ई० को जमेनी ने विराम संधि पर हस्ताक्षर किया और 
११ बजे दिन में युद्ध वन्द' की घोषणा की गई। जमेनी ने मित्रराप्ट्रों को 
निम्नलिखित शर्तो पर आत्मसमपंण किया : (१) हस्ताक्षर के ६ घंटे बाद 
सैनिक कारंवाई बंद की जाय (२) आतक्रांत देशों-बेल्जियम, फ्रांस, अलसेस 
लारेन, लक्सेमवर्ग से १४ दिनों के भीतर सारी फौजें हटा ली जांय (३) 
खास-खास युद्ध सामग्री सौंप दी जाय जैसे १७०० विमान, ५००० इंजिनें 
५००० मोटरें और सभी गोताखोर (४) बड़े समुद्री बेड़े को समुद्र में डुबा 
दिया जाय (५) राइन नदी के बांये तट को मित्रराष्ट्रीय फौज के सु,र्दे 
किया जाय तथा मिचराष्ट्रीय फौज को वहां रखने के लिये ख्चे भी दिया 
जाय (६) युद्ध-बंदियों की स्वदेश वापसी (७) विराम संधि ३६ दिनों 
तक रहेगी । इसकी अवधि १३ दिसम्बर १९१८ और सन्‌ १९१९ की 
१६ जनवरी और १६ फरवरी को पुनः बढ़ाई जाय और (८) अंतिम संधि 
का आधार अमरीका के राष्ट्रपति श्री बुडरो विलसन की १४ झर्ते * 
और उनके वाद के प्रवचन (विशेषकर २७ सितम्बर १९१८ के भाषण) 
होने चाहिएं । 


पेरिस का शांति सम्मेलन 

विराम संधि युद्ध बन्द करने मात्र को कहते हैँ । शांति के लिये यह पहला 
सोपान है । स्थायी शांति के लिये काफी समय तक गंभीर विचार करना 
पड़ता है। युद्ध बन्द होने और शांति सम्मेलत की प्रथम बैठक होने तक 
दो महीने वीत गये । विल्म्ब का कारण इंग्लैंड में १४ दिसम्बर १९१८ में 
हुआ नव निर्वाचन था। इसके अतिरिक्त एक कारण यह भी हुआ कि राष्ट्रपति 

विलसन दिसम्बर से पूर्व यूरोप नहीं पहुंच सके । 

पेरिस ने अपने क्षांति सम्मेलन का केन्द्र होने का नाम सार्थक किया । 
सन्‌ १९१९ ई० के प्रारम्भ से ही राष्ट्रीय प्रतिनिधिमण्डल वहां आने लगे । 
कई मण्दलों की संख्या सैकड़ों की थी जिनमें सुशिक्षित कूटनीतिज्ञ, सैनिक, . 
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नभसँनिक, नागरिक प्रशासन कर्त्तो, कानून विशेषज्ञ, वित्त और आधिक 
विशज्येपज्ञ, उद्योगों के नायक, मजदूरों के नेता, राज्यमंत्री, संसदीय सदस्य 
और सभी प्रकार के पत्रकार और प्रचारक थे। ३२ मित्रराष्ट्रों के ७० 
अधिकारी प्रतिनिधियों का समूह, जिम्मेदार विश्व राजनीतिज्ञों का विशिष्ट 
जमाव था जिनमें साधारण राजनीतिज्ञों के अलावा अमरीका के स्वयं 
राष्ट्रपति और ११ प्रधान मंत्री और १२ विदेश मंत्री भी थे। 

इस विश्विष्ट जनसमूह में ऐसे छोगों के नाम उल्लेखनीय हैं जैसे फ्रांस के 
क्लिमेसो, पिचोन, टारडियू, और कैम्बन; अमरीका के रूसिंग तथा 
कर्नल हाऊस; ब्रिटेन के छायड जारज, बारूफर और बोनरलो; इटली, के 
ओरलेंडो और सोनिनो; बेल्जियम का हईमन्स; पोलेंड के टिमोस्की; युगो- 
स्‍लाविया के पैसिटद्च; चेकोस्लोवाकिया के वेनेस (जो वहां के प्रथम राष्ट्र- 
पति हुए ) ; यूनान के वेनिजेलोस; दक्षिणी अफ्रीका के स्मद्स और बोया । 
पराजित राष्ट्रों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित नहीं किया गया क्योंकि उनका 
काम था तैयार किये गये संधि-पत्रों पर हस्ताक्षर मात्र करना | यह शांति 
विजयी राष्ट्रों के दवाव से हुई थी, विजित राष्ट्रों के साथ समझौते से नहीं । 

शांति सम्मेलन का संगठन 

सन्‌ १९१९ ई० की १८ जनवरी को फ्रांस के विदेश सचिवालय में 
फ्रांस के राष्ट्रपति श्री प्वाइनकर द्वारा शांति सम्मेलन के प्रारम्भिक अधि- 
वेशन का उद्घाटन किया गया। फ्रांस के प्रधान मंत्री श्री क्लिमेसो सम्मेलन 
के अध्यक्ष चुने गये और सम्मेलन की कार्यवाही को व्यावहारिक रूप-से 


क् 


चलाने के लिये १० व्यक्तियों की एक सर्वोच्च परिषद्‌ बनाई गई। ये दसे ' 


व्यक्ति ५ प्रधान मित्र-राष्ट्रों--अमरीका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और जापान- 
के प्रधान अतिनिधि थे | इन “१-० प्रधान प्रतिनिधियों' ने यह अधिकार 
प्राप्त किया कि साधारण अधिवेशन में रखे जाने वाले विषयों का. चुनाव. 
वही करेंगे । लेकिन फिर भी १० व्यक्तियों की परिषद्‌ शीक्षता से. 
कार्यवाही चलाने के लिये तथा उसे गुप्त रखने के लिये बहुत बड़ी सावित. 
हुई और सन्‌ १९१९ ई० के मार्च महीने में वह काम चार व्यक्तियों की 
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पंरिपद को दिया गया। ये चार व्यक्ति अमरीका, ब्रिटेन, फ्रांस और इटली 
के मख्य प्रतिनिधि थे । इनके नाम हें--विलसन, लायड जाजें, क्लिमेंसो 
और ओरलेंडो । हर 


“मुख्य चार का परिचय 


५ 
॥8 ४ 


विलसन---आदशंवादी राष्ट्रपति विढसन अमरीकी संसद के सल्तू- 
१९१८ ई० के निर्वाचन में अपने दल के पराजय के बावजूद भी पेरिस 
सम्मेलन के सर्वोच्च पुजारी थे। इसमे सन्देह नहीं कि उन्होंने सम्मेलन: के; 
प्रारम्भ में बहुत्र ऊंची प्रतिप्ठा प्राप्त की और इसमें भी सन्देह नहीं कि 
उनमें नई 'दनिया वसाने की .छगन थी । उनके परम मित्र कनेल हाऊस ने 
लिखा हैं कि “वह अपने प्रभाव और अपनी सत्ता के उत्कर्ष काल मे सबसे 
प्रभावशाली व्यक्ति थे क्योंकि वह दुनिया के नैतिक और आध्यात्मिक 
शक्तियों के प्रवक्‍ता थे ।! श्री स्टेन्नांड वेकर का कहना हैं कि “जिस किसी. 
ने भी राष्ट्रपति विठढसन को काम करते देखा उसकी कभी हिम्मत नहीं 
हुई कि वह विलसन के समक्ष अथवा उनकी पीठ पीछे भी उनकी या उनकी, 
सहनगीलता, शक्ति अथवा साहस की निन्‍्दा या अप्रशंसा करने का साहस 
करे ।” स्वयं श्री लांसिंग का कहना हैं कि “प्रतिनिधियों मे श्री विछसन के 
प्रति यह साधारण भावना थी कि वह अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता और न्याय की, 
प्रतिमानि हैं ।/ डाक्टरों में उनकी योग्यता और उनकी कार्यप्रणाली के 
बारे में मतमेद है । श्री केनीस का कहना हैँ कि “श्री विलसन वीर या धर्मा:, 
वतार (पथ प्रदर्भक) नहीं थे | दार्शनिक भी नही थे..... । उनमे प्राकू-चितन 
नहीं था और ज़ब कार्य करने का अवसर आता था तो उनके खयालात 
पसम्बद और अपूर्ण होते थे । उनके पास कोई पृर्च-रचित योजना न थी । 
ने कार्यफ्म था और न ऐसे वनियादी रयाछात जो उनके आदेणों के आवरण 
होते ।“ श्री विजझलसन की प्रणाली की गलतियों का कारण उनका चरित्र 
मोर व्यक्तित्व था । यूरोपीय समस्याओं और यरोपीय राप्टरीय सम्बन्धो 


चहल 
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की उनकी जानकारी सीमित थी। सचमुच में पेरिस शोत्ति सम्मेलन के अन्य 
प्रतिनिधियों की वरावरी करने छायक श्री विलसन नहीं थेव. + 
लापड जार्ज--डेविड लायड जार्ज ब्रिटेन के मुख्य प्रतिनिधि थे । वह 
उद्दारदल 'के प्रधान थे और-१९१६ से प्रधान मंत्री थे । ब्रिटिश जनता से 
विश्वास प्राप्त करने के लिए उन्होंने १९१८ के दिसम्बर में आम निर्वाचन 
किया । लायड जार्ज के दल को जवर्दस्त बहुमत प्राप्त हुआ। और उनके 
संपुक्त दल को २५० सीट प्राप्त हुई । + ५ ४ 
» : पेरिस सम्मेलन में लायड जा का व्यक्तित्व बड़ा ही प्रभावशाली था । 
बह दूसरों की बातें सरदंव सुनने के लिए तैयार रहते थे । वह तेज, मस्तिप्क 
वाले, दूरदर्शी,, सजग और .आकर्षक थे । डा० गुवा ने!ठीक हरी कही है 
कि “अभी तक कोई भी कूटतीतिक लाम्रड जार्ज के समान थोड़े से ज्ञात. से 
एक वर्बाद दुनिया के पुनर्निर्माण करने के लिए समर्थ । नहों, हुआ है ।” 
केनिज का कहना है कि “लायड जार्ज को ६-७ कुछ ऐसे ज्ञान प्राप्त.थे जो 
एक साधारण व्यक्ति में, नहीं पाये जाते जिसमें . चरित्र! निरीक्षण का 
ज्ञान; स्वभात्र जातने तथा,मन की गहराइयों तक पहुंचने के ज्ञान प्रमुख थे ।/ 
श्री क्लांसिंग नें भी लायड जाजं के बारे में कहा है कि “ल़ायड.जार्ज चार 
बड़े प्रतिनिधियों में से सबसे कुशल ओर बुद्धिमान ,थे। लेकिन उनका 
मनन स्थिर नही रहता था । वहस में वह बहुत तीक्ष्ण विरोधी थे । छेक्किन 
ऐसे विशिष्ट, व्यक्ति में कुटनीतिक चाले कुछ भी नहों थीं.।” पेरिस सम्भे- 
लग में लायड जार्ज की सकछता का कारण यह था कि, उन्हें: जो अच्छी 
सलाह दी जाती थी वह उसे मान छेते थे । ॥ 

' विलमेन्सपो--जा्जेस क्लिमेंगों की प्रतिप्ठा लायड जार्ज से किसी भी 
प्रकार कम नही थी। उन्हे शेर का नाम दिया गया था। ६० वर्ष पूर्व 
अमरीकी गृह-युद्ध के समय वह अमरीका में पत्र के संवाददाता, थे। उनके 
विभिन्न प्रकार के अनुभव और अत्यधिक लोकप्रियता के कारण ही १९१७ 
से १९२० तक उन्हें फ्रांस का प्रवान मंत्री और युद्ध मंत्री का पद मिला। 

शायद क्लिमेसो पेरिस सम्मेलन में सबसे अच्छे कटनीतिक थे। 


दर अन्तरष्ष्ट्रीय सम्बन्ध 


विश्व राजनीति और मानवस्वभाव का ज्ञान क्लिमेंसों में अपने साथियों 
की अपेक्षा बहुत अधिक था । वह अपने साथियों की हंसी उड़ाया करते थे । 
एक अवसर पर उन्होंने कहा था “ईसा मसीह भी दस आदेशों' से संतुष्ट 
है लेकिन विलसन १४ आदेश पर जोर दे रहे हैं।” क्लिमेंसो ने कहा कि 
“लायड जाजं सोचते हे कि वह नेपोलियन हैं और प्रेसिडेन्ट विलसन सोचते 
हैं कि वह ईसा मसीह हैं ।' 
बह अपने देश को बहुत महत्त्व देते थे, चाहे कुछ भी हो, किन्तु उनका 
राजनीनिक सिद्धान्त विसमार्क का सा था । शांतिसम्मेलन में क्लिमेंसो 
का प्रभाव सबसे अधिक था। लांसिंग ने लिखा हैँ कि “उनमें महान नेतृत्व 
के सभी गुण थे । वह अच्छी तरह जानते थे कि कव विरोध करना चाहिए 
और कब समझौता करना चाहिए । वह जो कुछ भी हाथ में लेते थे उसमें 
वह सफल होते थे । कर्नल हाउस का कहना है कि “पेरिस सम्मेलन के अपने 
साथियों में वह सबसे अधिक प्रभावशाल्ली थे। क्लिमेंसो के बारे में कोई छिपी 
बात नहों है । उन्होंने थांति और युद्धकाल में समान रूप से संघर्ष किया 
और अपने देश फ्रांस के लिए खुले आम साहसपूर्वक संघर्ष किया। बहुतों को 
उनसे प्रेम होता था और सव उनकी प्रशंसा करते थे । उन्हे पूर्ण विश्वास था 
कि जम ती भर्क्ति के अलावा और किसी चीज में विश्वास नहीं करता है ।” 
विल्यमेंसो ने अपने देश के राष्ट्रपति प्वाइनकर और विदेश मंत्री पिचन को 
सम्मेलन की रंगभूमि में नही आने दिया। पेरिस सम्मेलन के अध्यक्ष 
विलमेंसो फ्रांस की सुरक्षा पर जोर देते रहे । 


ओरबेडो--एटडी का प्रयान मंत्री ओरलेटो विद्वान, सहदय, और 
बाला था। बह सिसलो का भूतपूर्व कानन का अध्यापक था और चाछाक 
ुडनीवतिक था । इटली के प्रतिनिधिमप्दल का यही प्रधान था । यद्यवि 
बट संख्यवत बाल करने में कुशल था पर उसे अंग्रेजी भापा पर अधिकार 


नहीं था टेसच्ि! सम्मेलन में वह प्रमय भाग नहीं ले सका 
प्रध्नों को प्रदाता था जिसने उ थे का सम्यन्ध था । इसके अतिरिक्त 
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वह अपने साथी सोनिनो के प्रभाव में था। इटली के शासकों में सोनिनो 
बड़ा जिह्दी और बड़ा वेदाग आदमी था । 

जब जर्मनी के साथ समझौता करने के मसविदे पर विचार होने लगा 
तो चारों राजनीतिकों में विवाद उठ खड़ा हुआ । टाडियो का कहना है कि 
“इस विवाद का स्वर साधारण वार्तालाप का था--यह तीन आदमियों 
का संभाषण था जो कभी-कभी भयानक रूप और कभी कभी विनोदपूर्ण 
हो जाता था । विलूसन विद्यावेत्ता की तरह बहस करता था जैसे कि वह 
लेख की समालोचना करता हो । लायड जाजं पार्लमें की प्रतिक्रिया से सदा 
घबड़ाये रहते थे और कुशल निशानेबाज की तरह अपना मुंह खोलते थे । 
क्लिमेंसो की तर्क विद्या बड़ी-बड़ी बातों से परिपूर्ण होती थी ।” पेरिस सम्मे- 
लन के.प्रतिनिधियों के सामने मुख्य समस्या थी विछूसन की १४ शर्तों को 
संधि की शर्तों में परिवर्तित करना । 

चौदह शर्त्तें 

प्रेसिडेन्ट विलसन ने सार्वजनिक घोषणाओं में बार-बार यह 
वात दोहराई थी कि शान्ति समझीता न्याययुकत और स्थायी हो। 
इस समझौते में केवल विजयी राष्ट्रों के स्वार्थ हित का ही ध्यान न रखा 
जाय बल्कि उत्त राष्ट्रों की इच्छा भी ध्यान में रखी जाय जिन पर इस 
समझौते का असर पड़ता हैँ | हम छोग शान्ति व्यवस्था का राज्य चाहते 
हैं जिनमें गासित की इच्छा प्रधान हो और जिसे मानवजाति की स्वीकृति 
प्राप्त हो । 

प्रेसिडेन्ट विछसन ने अपने विचार को साकार रूप देने के लिये १४ 
प्रस्ताव प्रस्तुत किए जो १४ छत के नाम से प्रसिद्ध है । उनके विचारानुसार 
१४ दते ही ऐसी स्थितियां कायम कर सकती है जिनके द्वारा स्थायी शांति 
स्थापित की जा सकती हैं। ये १४ शर्तें यद्यपि देखने में संक्षिप्त है किन्तु इनके 
कई तरह के अर्थ लगाये जा सकते हे । ये शर्ते निम्नलिखित हेः-१. गुप्त 
कूटनीतिक वार्ता बन्द कर दी जाय । २. समुद्र पर सभी राष्ट्रों का समान 
अधिकार हो | ३. सभी आथिक प्रतिवन्ध (चुंगी) दूर कर दिये जांय | 
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४, राष्ट्रीय शस्त्रीकरण में कमी इस ह॒द तक की,जावे जो केवल, गृह उुक्षा 
के लिये आवश्यक हो । ५. औपनिवेशिक दावों का निष्पक्ष :रूप से निवटारा 
किया जाय जिसमें औपनिवेशिक जत्नता के स्वार्थ को प्रधानता दी जाव । 
६. रूस से फौजे हटा ली जांय । ७. बेल्जियम को पुनः स्वतैत्र राष्ट्र बनाया 
जाय । ८. 'अल्सेस-लारेन फ्रास को लौटा दिया जाय । ९. इठली;की 
सीमाओं में परिवर्तन किया ,जाय । १०. आरस्ट्रिया-हंगरी के राष्ट्रों को 
स्वतंत्र विकास का मौका दिया जाय । ११. रूमानिया, सबिया और 
मोटिनेग्रों मे फीजे हठा छी जाय । स्विया को ससुद्रीमार्ग दिया जाय । १२. 
वाल्कान प्रायद्वीप में तुर्की आसन के अंतर्गत जो राष्ट्रीय समुदाय, हैं उन्हे 
स्वतत्न विकास का अवसर दिया जाय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के अंतर्गत 
टाउंनेल्स सदा के लिये सभी राष्ट्रों के लिये खोल दिया, जाय । ३३. पोलेट 
को स्वतंन राप्ट्र वनाया जाय और इसे स्वतंत्र समुद्री मार्ग दिया'जाय । १४ 
निश्चित यर्तो के आधार पर सभी राप्ट्रों का एक संघ बनाया जाय जिसमें 
बिना भेद-भाव के छोटे-बड़े सभी राष्ट्री की राजन तिक स्वाधीनता की गारंटी 
हो और उनकी प्रादेशिक सीमा की सुरक्षा की समुचित व्यवस्था हो-। 
वर्सेल की संधि पर हस्ताक्षर 

थाति सम्मेलन ने १६०० बैठक करके जपने ५८ आयोजकों द्वारा 
सर्मन सथि का मसविदा तैयार किया । 
2 अप्रैंठ को जन प्रतिनिशि बर्सेद् पहले । मित्र राष्ट्रो के अफसर 
सुरक्षा वी देसमाल कर रहे थे। प्रतिनिधियों को द्रायनन पैलेस 
में टटराया गया। यह होदल कांटेदार तारों से घिय हज था और 
इन जमन प्रतिनिधियों को मनाटी सर दी गर्ट थी कि वे मिनराष्ट्रों के किसी 
भी प्रतिनिधि से जिसी प्रश्यर का सम्पर्क ने रसें। ७ मर्ट बो २३० पप्ठों की 
मिपरराष्ट्री ती संमि वी झर्दे जमंन प्रतिनिधियों को दी गई जिस पर विचार- 
विमर्श बरसे के लिये उन्हें झग सम्ताट रा समय दिया गया । २६ दिनों के घाद 
जर्मनी ने सति घर्चों पर विशेणी प्रस्ताव प्रस्तुत जरिये । प्स्वाव में शिकायत 
पल शला सर आत्मसभमपण विया था न सिद्धान्तों 
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>कासंघि प्रस्ताव में उल्लंघन्‌ किया गया है। उनका कहना था कि नई सरकार 
“संपूर्ण गणतंत्री है.और वह समात अधिकार के साथ राष्ट्रसंध में प्रवेश- 
प्रार्थी हैं तथा सैनिकीकरण कमी करने की शर्ते केवल जर्मती पर ही नही 
अपितु समस्त राज्यों पर छागू की जावे । जर्मनी के प्रस्ताव में इस वात को 
अस्वीकार कर दिया गया कि जर्मनी द्वी महायुद्ध के छिये उत्तरदायी है और 
प्रस्ताव में यही कहा गया कि सभी शर्ती को मानना असम्भव है । जर्मन्रों 
, का कहना था कि यह वह संधि नहीं जिसका आश्वासन उनसे किया गया था। 
"संधि की शर्ते आत्मसमर्पण की शर्तों की बिल्कुल विरोधी हूँ । एक बड़े राष्ट्र 
को क़ुच॒छकर तथा उसे गुलाम बनाकर स्थायी शांति कायम नहीं हो सकंती । 
६ जून को मित्रराष्ट्रों नें अपने उत्तर में शर्तों में सामान्य परि- 
“बर्तन किया । विशेषकरः पोर्लेड की सीमा के सम्बन्ध में | जर्मनी को ५ दिन 
'के भीतर ही संशोधित संधि पर हस्ताक्षर करने को कहा गया और यह-भी 
“कहा गया कि हस्ताक्षर न करने का-थर्थ आक्रमण होगा ।-शिडेमान संस्कार 
:ने संधि-को अस्वीकार कर दिया और त्याग-पत्र दे दिया । इसके बाद गुरठाव- 
“'बौर प्रधान मंत्री हुए | सरकार में परिवर्तन होने के कारण मित्रराप्ट्रों ने 
अंतिम तारीख दो दिन के लिये और बढ़ा दी । २३ जून को निर्धारित समय 
से दो घंटे पहिले जर्मनी के नये प्रतिनिधि हेनिमलछ ने संधि पर हस्ताक्षर 
करना स्वीकार किया। उसने कहा कि मेरा देश दवाव के कारण आत्म- 
'समर्पण कर रहा है किन्तु जर्मनी यह कभी नहीं भुलेगा कि यह अन्यायपूर्ण 
संधि है ।” २८ जून को तीन बजे दिन में “हौल आफ मिरसे” में चीन को 
चछ ग्रोड' कर जर्मनी तथा सभी मित्रराष्ट्रों ने संधिपन्न पर हस्ताक्षर किए । 
दि शांति की संधियां 


थे 
डे + 


शांति की शर्तें पांच संधियों में रखी गई जिनके नाम इस प्रकार, हैँ, : 
जमेनी के साथ वर्सेल की संधि (२८ जून १९१५९), आस्ट्रिया के साथ सेंट 
जमन की संधि (१० सितम्बर १९१९) ,व॒ल्गारिया के साथ निऊली की संधि 

(१७, नवम्बर १९१९), हंगरी के साथ ट्रायतन की संघि(४ जून १९२०) 
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सुर्की के साथ शेवर्स की संधि (१० अगस्त १९२०) । इसमें कोई संदेह 
नहीं कि जर्मनी के साथ संधि ही शांति सम्मेलत की सबसे महत्त्वपूर्ण 
सफलता थी । 
वर्सेल की संधि 
' वर्सेल का संधिपनत्न इतिहास में सबसे बड़ा संधिपन्न है । इसके १५ 

भाग हैं तथा ४४० धारायें हूँ। वर्सेल की संधि की छर्ते निम्नलिखित हैं: 

१. राष्ट्रसंध--वर्सेल संधि के राष्ट्र इस वात पर सहमत हुए कि 
एक राष्ट्रसंघ का निर्माण किया जाय जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग 
को बढ़ाना तथा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को कायम करना हैं । इस 
राष्ट्रसंघ की शर्तों पर जिसमें २६ धारायें हें वाद में विचार किया जायेगा । 

२ प्रादेशिक--जमेनी ने अपने पश्चिमी भाग के अलसेस और छारेन 
का हिस्सा फ्रांस को दे दिया। भसा का मोरेसनेट, यूपेन और मालमेड़ी नामक 
क्षेत्र वेल्जियम को दे दिये गये । उत्तर में स्लेजविग डेन्मार्क को दे दिया गया । 
ऊपरी साइलेसिया का छोटा हिस्सा चेकोस्लोवाकिया को, पोसेन और 
पद्दिचमी प्रसा पोलेंड को, मेमेल नामक वाल्टिक तटवर्ती वन्दरगाह मित्र- 
राष्ट्रों को दे दिया गया (जो १९२३ में लिथुआनिया को दे दिया गया )। राष्ट्र 
संघ के संरक्षण में डानजिग एक स्वतन्त्र शहर बनाया गया जिसके अदिवासी 
पूर्ण रूप से जन होते हुए भी पोलेंड चुंगी संघ के अधिकार में थे। सार की 
घाटी १५ वर्ष के लिए फ्रांस को समपित की गई । लक्सेमवर्ग जर्मन अगम 
संघ से वाहर हो गया और राइन नदी के बायें किनारे का निदस्त्रीकरण 
कर दिया गया। सम्पूर्ण ज्मेंन उपनिवेश साम्प्राज्य समर्पण कर दिया गया 
और विजयी राष्ट्रों ने उसे आपस में वांद कर उस पर अधिप्थ प्रणाली 
कायम कर दी । चीन का आवचोदोउ जापान के अधिकार में कर दिया 
गया । जन दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका ब्रिटिश दक्षिणी संघ का अंग हो गया । 
जर्मन पूर्वी अफ्रीका भी ग्रेट ब्रिटेन के हाथ लगा । फ्रांस ने तामखूम और 
तोगोलेंड पर अधिकार कर लिया । दक्षिणी प्रशान्त द्वीप आस्ट्रेलिया को, 
सेमोआ न्यूजीलैण्ड को और मोरू का द्वीप ग्रेट ब्रिटेन को दे दिये गये । 
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। ३. निशास्त्रीकरण---जर्मन सेना में सैनिकों की संख्या १२ वर्ष के लिए 
एक लाख कर दी गई । जमंन प्रधान सैनिक कार्यालय उठा दिया गया। 
शस्त्र-अस्त्र गोलाबारूद तथा अन्य युद्ध सामग्रियों का उत्पादन सीमित क्र 
दिया गया । अनिवार्य सैनिक सेवा बंद कर दी गई। एक साल में सारी फौज 
के ५ प्रतिशत से अधिक को घटाने पर रोक लगा दी गई। जलसेना की 
संख्या सीमित करके उससे ६ युद्धपोत, ६ हल्का गदती जहाज, १२ विव्वंसक- 
पोत और १२ टारपीडो जहाज कर दिये गये और स्वयं सेवक सेना घटाकर 

१५ हजार कर दी गई । राइन के पूर्वी किनारे पर ३० मील तक असेनिकी- 

करण किया गया । पनड्ब्बी जहाज का बनाना ब्रन्द कर दिया गया। 
चाल्टिक सागर पर किलेबन्दी करना वन्द कर दिया गया और हेलीगोलेंड 
का किला तोड़ दिया गया। जर्मनी के खर्च से मित्रराष्ट्रों ने अपना एक 
कमीशन नियुक्त किया जिसे निशस्त्रीकरण धाराओं को कार्यान्वित किये 
जाने के निरीक्षण के लिए कहा गया। 


४. युद्ध अपराध--जर्मनी के सम्राट विलियम द्वितीय को सार्वजनिक 

सौर पर अंतर्राष्ट्रीय नीति और संधियों के विरुद्ध अपराध करने का द्रोपी 

झहशाया गया। मिन्रराष्ट्रों अमरीका, इंग्लैण्ड, फ्रांस, इटली और जापान नें 

मिलकर एक मित्रराष्ट्रीय अदालत नियुक्त को जिसको विलियम द्वितीय के 
मुकदमे की जांच का भार दिया गया । 


५. क्षति पूति--मित्र राष्ट्रों ने सारी क्षति और नुकसान का उत्तरदायी 
जर्मनी को ठहराया । जर्मनी से कहा गया कि वह ५ सैकड़े के हिसाव से 
चेल्जियम को सारे रुपये छौटा दे जितना कि वेल्जियम ने युद्धकाल में मित्र- 
राष्ट्रों से ऋण लिया था। संधि में एक क्षतिपूरति आयोग नियुक्त करने का 
आदेश दिया गया था। इस आयोग का कार्य निश्चय करना था कि जर्मनी १ 
मई १९२९ से ३० वर्षो तक कितना रुपया क्षतिपूर्ति के लिए द्वेता रहे । इसी 
बीच में जमंनी को सोता, जहाज और सिक्युरिटी कुल मिलाकर २५ अरब 
रुपये देने को कहा गया । जमेनी से कहा गया कि उसके पास ४४ हजार ८ 
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तुर्की के साथ शेवर्स की संधि (१० अगस्त १९२०) । इसमें कोई संदेह 
नहीं कि जमंनी के साथ संधि ही शांति सम्मेलन की सबसे महत्त्वपूर्ण 
सफलता थी । 
वर्सेल की संधि 
वर्सेल का संधिपत्र इतिहास में सबसे बड़ा संधिपत्र है। इसके १५ 
भाग हे तथा ४४० धारायें हैँ । वर्सेल की संधि की छात्ते निम्नलिखित हैं : 
१. राष्ट्रसंघ--वर्सेल संधि के राष्ट्र इस बात पर सहमत हुए कि 
एक राष्ट्रसंघ का निर्माण किया जाय जिसका उद्देश्य अंतर्राप्ट्रीय सहयोग 
को बढ़ाना तथा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को कायम करना हैं । इस 
राप्ट्रसंघ की शर्तो पर जिसमें २६ घारायें हैं वाद में विचार किया जायेगा। 
२ प्रादेशिक--जमंनी ने अपने पदिचमी भाग के अलसेस और लारेन 
का हिस्सा फ्रांस को दे दिया | प्रस) का मोरेसनेट, यूपेन और मालमेड़ी नामक 
क्षेत्र बेल्जियम को दे दिये गये । उत्तर में स्लेजविग डेन्मार्क को दे दिया गया । 
ऊपरी साइलेसिया का छोटा हिस्सा चेकोसलोवाकिया को, पोसेन और 
पश्चिमी प्रसा पोलेड को, भेमेल नामक वाल्टिक तटवर्ती बन्दरगाह मित्र- 
राष्ट्रों को दे दिया गया (जो १९२३ में लिथुआनिया को दे दिया गया )। राष्ट्र 
संघ के संरक्षण में डानजिग एक स्वतनत्र शहर बनाया गया जिसके अदिवासी 
पूर्ण रूप से जर्मंच होते हुए भी पोलेड चुगी संघ के अधिकार में थे। सार की 
चबाटी १५ वर्ष के लिए फ्रांस को समपित की गई । लक्सेमबर्ग जन अगम 
संघ से बाहर हो गया और राइन नदी के बायें किनारे का निशस्त्रीकरण 
कर दिया गया । सम्पूर्ण जर्मन उपनिवेश साम्राज्य समपेण कर दिया गया 
और विजयी राष्ट्रों ने उसे आपस में बांद कर उस पर अधिष्ठ प्रणाली 
कायम कर दी । चीन का आवचोदोउ जापान के अधिकार में कर दिया 
गया। जमंन दक्षिण परिचिमी अफ्रीका ब्रिटिश दक्षिणी संघ का अंग हो गया 
जमेन पूर्वी अफ्रीका भी ग्रेट ब्रिटेन के हाथ लगा । फ्रांस ने तामरून और 
तोगोलेंड पर अधिकार कर लिया। दक्षिणी प्रशान्त द्वीप आस्ट्रेलिया को, 
सेमोआ न्यूजीलैण्ड को और मोरू का द्वीप ग्रेट ब्रिटेन को दे दिये गये । 
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३. निशस्त्रीकरण--जर्मन सेना में सैनिकों की संख्या १२ वर्ष के लिए 
एक लाख कर दी गई। जर्मन प्रधान सैनिक कार्यालय उठा दिया गया। 
शस्त्र-अस्त्र गोलावारूद तथा अन्य युद्ध सामग्रियों का उत्पादन सीमित कलर 
दिया गया । अनिवार्य सैनिक सेवा बंद कर दी गई । एक साल में सारी फोज 
के ५ प्रतिशत से अधिक को घटाने पर रोक लगा दी गई । जलरूसेना की 
संख्या सीमित करके उससे ६ युद्धपोत, ६ हल्का गढती जहाज, १२ विव्वस्तक- 
पोत और १२ टारपीडो जहाज कर दिये गये और स्वयं सेवक सेना घटाकर 
१५ हजार कर दी गई । राइन के पूर्वी किनारे पर ३० मील तक असेनिकी- 
करण किया गया । पनडुब्बी जहाज का बनाना ब्रन्द कर दिया गया । 
चाल्टिक सागर पर किलेबन्दी करना वन्द कर दिया गया और हेलीगोलेड 
का किला तोड़ दिया गया। जम॑नी के खर्च से मित्रराष्ट्री ने अपना एक 
कमीशन नियुक्त किया जिसे निशस्त्रीकरण घाराओं को कार्यान्वित किये 
जाने के निरीक्षण के लिए कहा गया। 


४. युद्ध अपराध--जर्मनी के सम्राट विलियम द्वितीय को सार्वजनिक 
सौर पर अंतर्राष्ट्रीय नीति और संधियों के विरुद्ध अपराध करने का दोपी 
ठहराया गया। मिन्रराष्ट्रों अमरीका, इंग्लैण्ड, फ़ास, इटली और जापान ने 
मिलकर एक मित्रराष्ट्रीय अदाछृत नियुक्त की जिसको विलियम द्वितीय के 
मुकदमे की जांच का भार दिया गया । 


५. क्षति पुति--मित्र राष्ट्रों ने सारी क्षति और नुकसान का उत्तरदायी 
जर्मनी को ठहराया । जर्मनी से कहा गया कि वह ५ सैकड़े के हिसाव से 
चेल्जियम को सारे रुपये छौठा दे जितना कि वेल्जियम ने युद्धकाल मे मित्र- 
राष्ट्रों से ऋण लिया था। संधि मे एक क्षतिपूर्ति आयोग नियुक्त करने का 
आदेदय दिया गया था। इस आयोग का कार्य निश्चय करना था कि जर्मनी १ 
मई १९२९ से ३० वर्षो तक कितना रुपया क्षतिपूर्ति के छिए देता रहे। इसी 
बीच में जमंती को सोता, जहाज और सिक्‍युरिटी कुछ मिलाकर २५ अरब 
रुपये देने को कहा गया । जर्मनी से कहा गया कि उसके पास ४४ हजार ८ 
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,सौ मन से अधिक वजन के जितने व्यापारी जहाज हैं वे सभी मित्रराप्ट्रों को 
सौंप: दे और ५ वर्षो तक मित्रराष्ट्रों के लिए प्रतिवर्ष ५६ लाख मन वजन 
का जहाज बनाता रहे । 


६. आथिक---जिन क्षेत्रों पर आक्रमण हुआ था उन क्षेत्रों के पुन्निर्माण 
के लिए ज॑भती को आथिक साधन लगाने को कहा गया। जर्मनी ने १० वर्षो 
“तक प्रतिवर्ष निम्नलिखित हिसाब से कोयला देना मंजूर किया: १९ करोड़ 

६० लछाख मन फ्रांस को, २२ करोड़ ४० लाख मन वेल्जियम को, १९ करोड़ 
६० लाख मन इटली को इसके अंतिरिक्‍त प्रतिवर्ष फ्रांस को ९ लाख ८० 
हजार मन बेंगोल, १४ लाख मन कोलतार, ८ लाख ४० हजार मने 
अमोनियम सल्फेट आदि देना स्वीकृत किया गया । 


७. विद्येष शर्ते--सन्‌ १८७० के युद्ध में जरमनी ने फ्रांस से जो ट्राफी, 
झंडा, कलात्मक वस्तुएं प्राप्त की थीं उन्हें लौटाने के लिए कहा गया | लोमेन 
विश्व विद्यालय के कागजात और हस्तलेख जो युद्ध में नप्ट कर दिये गये 
थे उसकी प्रति छोटाने को कहा गया । हँजांज के वादशाह को खलीफा 
ओथमन के मूलकुर।/न को लौटा देने को कहा गया और जर्मन पूर्वी अफ्रीका 
के सुल्तान मकावा की खोपड़ी ब्रिटेन को छौटा देने को कहा गया.। . * 


८. टेक्निकल बातें--संधि की वहुत सी घाराओं मे टेक्निकल बातों के 
सम्बन्ध म आदेश दिया गया था। जैसे युद्ध बन्दी' और कब्नगाह, हवाई याता- 
यात, कर्ज, सम्पत्ति अधिकार, ठेका इत्यादि । अत्तर्राष्ट्रीय कमीशन निम्न- 
लिखित नदियों पर नियंत्रण के लिए नियुक्त किये गये । ये नदियां है---राइन, 
ओडर, एल्ब, निमेन और डेन्यूब ताकि जमीन से , पिरे यूरोपियन देशों को 
समुद्री मार्ग मिले । हेम्वर्ग और स्टेटिन के वन्दरगाहों मे जर्मनी ने चेको- 
स्लोवाकिया को ९९ साल के लिए स्वतन्त्र क्षेत्र दिये। कार नहर सवके लिए 
मुबत घोषित किया गया । 


९. संघि पालन की विद्धष व्यवस्था-संधि में ही सधि की कार्यान्वित 
करने के लिये कुछ व्यवस्थाए की गई थीं। राइन नदी से पर्चिम' की 
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ओर जमेन देश का हिस्सा और उसके साथ 'सैनिक चौकियां मिन्नराष्ट्र के 
सैसिकों को संधि के कार्यान्वित होने की तारीख से ,१५ वर्ष के लिये दे 
दिया गया। अगर जर्मनी की कार्रवाई संधि के खिलाफ सिद्ध हो तो 
अधिकारी फौजों का जमनी पर फौजी अधिकार अनिश्चित काल के लिये' 
बढ़ा दिया जाये । (यंग योजना के प्रयोग किये जाने के वाद सन्‌ १९३० में 
मित्रराष्ट्रों की सारी फौजें हुठा छी गई ॥) ्ि 
सेंट जमेंन की संधि..' 

१० सितम्बर १९१९ में पेरिस के निकट सेन्ट जमेन नामक 
स्थान में इस संधि पर हस्ताक्षर हुण। आस्ट्रिया-हंगरी की सम्राट- 
शाही के बदले में आस्ट्रिया कोः प्रजातंत्र बनाया गया। संधि में 
जैमनी के' साथ आस्ट्रिया को मिलाने पर रोक रूगा दी गई । इटली को 
आस्ट्रिया ने दक्षिणी टाईरांल दे दिया ( ग्रद्यपि उनमें ढाई छाख ज़मेन थे), 
ट्न्टिनो, ट्स्ट, इस्ट्रिया, और डालमेटियन तट से दूर दो हीप भी इटली को 
दे दिये गये । चेकोसलोवाकिया को आस्ट्रिया ने अपने देश का निचला भाग 
दे दिया | इसके अतिरिक्त उसे मोराविया: और वोहेमिया और साईलेशिंयां- 
भी चेकोस्ल्रोवाकिया को देने पड़े | पोलेड के गछेशिय/ रूमानिया को बोको- 
विना; युगोस्लाविया को वासनिया; हर्जेगरेमिना और .डालमीटियन तट 
और हीप देने पड़े। क्षेत्रफल और जनसंख्या के विचार से आस्ट्रिया के तीन 
चौथाई हिस्मे की हानि हुई । डेन्यूब नदी का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने का 
- आदेश दिया गया। परल्तु आस्ट्रिया को एड़ियाटिक सागर तक- 
स्वतंत्र मांगे मिका। फौज की संख्या घटाकर ३० हजार कर दी 
गईं | जलसेना और हवाईसेना समाप्त कर दी गई । आस्ट्रिया को सुद्ध 
अपराधियों के समर्वण के लिये तथा ३० वर्ष तक मुआवजा देने को कहा गया । 
राष्ट्रीय कला की निधियां २० वर्ष के लिये जब्त कर छी गई । 


निऊली की संधि - , 
२७ नवम्बर १९१९ को निऊडी को सूंधि के अनुसार वल्गारिया, 


हर 
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को उन॑ जमीनों का बहुत सा हिस्सा छौटा“देना पड़ा जो उसने १९१२- 
१३ के युद्ध में जीता था। उसे उन विजित क्षेत्रों को भी 
लौटाना पड़ा जो उसने विश्वयुद्ध में जीता था। दोबुजा रूमानिया'को' 
दिया गया, सकदूनिया का अधिकाश हिस्सा युगोस्लाविया को, और था स का 
किनारा यृतान को दिया गया । युद्ध की क्षतिपूत्ति के लिये बल्गारिया ने 
२ अरब ५० करोड़ स्पया देने का वायदा किया और फौज की संख्या घटाकर 
३३ हजार कर देने का भी वायदा किया। मिनत्रराष्ट्रों ने बल्गारिया को 
वायदा किया कि वे एजियन सागर तक उसके आशिक यातायात को सुरक्षित 
रखेगे। 

| द्रायनन की संधि 

ट्रायनत की संधि ४ जून १९२० को हुई । इसके अनुसार हंगरी 
ने सलोवाकिया चेकोस्लोवाकिया को, द्रांसठवानिया रूमानिया को, 
ऋशिया युगोस्लोविया को दिया । बनात को युगोस्लाविया और 
रूमानिया ने आपस में बांट लिया । आस्ट्रिया को हंगरी का पश्चिमी हिस्सा 
बीजेनलेड मिला । हंगरी को समुद्री मागे प्यूम का निर्णय इटली और युगो-- 
स्छाविया के समझौते पर छोड़ दिया गया लेकिन मगयार्स को इससे हाथ 
धोना पड़ा । उसकी सेना घटाकर ३५ हजार कर दी गई। 

सेवसे की संधि 

१० अगस्त १९२० को सेवर्स की संधि हुई जिसको तुर्की के सुछतान 
ने कभी मंजूर नहीं किया फिर भी अंतर्राप्ट्रीय राजनीति के पाठकों 
के लिये इसका महत्व है। इस संधि के अनुसार सुलतान' को मिस्र, 
अरब, सूडान, साइप्रस, ट्रिपोलिटानिया, मोरखको, ट्यूनिसिया, फिलिस्तीन, 
भेसोपीटामिया, आर्मीनिया और थ्य स से अपने सारे अधिकार त्यागने को 
कहा गया । 


इस संधि को तुर्की की राष्ट्रवादी पार्टी ने अस्वीकार कर दिया । राष्ट्र 
वादी पार्टी ने १९१९ की जुलाई में अपने नेता मुस्तफा कमाल पाणा के नेतृत्व 
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में एक समातान्तर सरकार की अँकारा में स्थापना कर ली थी जब कि 
सुलतान की सरकार कुस्तुनतुनिया में थी। राष्ट्रवादी तुकियों ने यूनानियों 
को दो वर्ष के लगातार युद्ध के बाद अपने देश से मार भगाया और मित्र- 
राष्ट्रों को सेवर्स को संधि को बदलने के लिये मजबूर किया। 


लासेन की संधि 


२४ जुलाई १९२३ को ब्रिटिन विदेशमंत्री छा कर्जन के प्रयत्न से 
लासेन की संधि पर हस्ताक्षर हुआ । इस संधि के अनुसार यूनान 
ने तुर्की को पूर्वी श्रेस, एड्रियनेपोल तथा इम्प्नोज और टेनेडोस के 
दीप दे दिये । अडालिया, सिर्मिर्ना, स्‍लीसिया, «रेस, कुस्तुनतुनिया और 
अनोटोलिया को तुर्की के अधिकार में छोड़ दिया गया जिस पर उसका 
सर्वाधिकार स्वीकार किया गया। सेवर्स संधि की धारायें जिनका सम्बन्ध 
जुर्माना, हर्जाना और निशस्त्रीकरण से था हटा दी गई | तुर्की ने इटली 
को रोड्स, इडाकेनिज और कास्टेलोरीजों दे दिया और मेसोपोटामिया 
अरब, सिरिया, फिलिस्तीन, मिस्र, सुडान और साईप्रस पर से उसे अपना 
सारा अधिकार त्यागना पड़ा । राष्ट्रसंघ हारा अंतर्राष्ट्रीय मुहाना आयोग 
नियुक्त किया गया। इसका काम उन मुहानों पर नियंत्रण करना था जो सभी 
राष्ट्रों के उपयोग के लिये छोड़ दिये गये थे और जिनका निशस्त्रीकरण 
कर दिया गया था। संधि में यह भी एक झषत्ते थी कि यूनानी मुसलमान और 
कट्टर तुर्कों की अदला बदली अनिवार्य रूप से की जाय । 


कमालपाशा की तुर्की के लिये लासेन की संधि एक बड़ी चिजय थी । 
तुकों ने वे सारी चीज प्राप्त की जिनके लिये वे लड़े थे। वे थों सांस्कृतिक 
सीमाबन्दी, अंतरोष्ट्रीय गुलामी से मुक्ति तथा राष्ट्रीय स्वाधीनता । अक्तूबर 
१९२३ ई० में तुर्की की राष्ट्रीय महासभा ने तुर्की को अ्रजातंत्र घोषित किया 
और कमाल्‍लपाशा को अपना पहला राष्ट्रपति और अंकारा को राजधानी 
बनाया । सन्‌ १९२४ में खलीफाशाही का अंत कर दिया गया गौर घर्म- 
निरपेक्ष राष्ट्र की घोषणा की गई । 


लक ई 


श्दः अन्तर्राष्ट्रीय 'संम्बन्ध 


4 वाशिंगटन सम्मेलन हे 


' प्रथम विश्वयुद्ध में रूगी और जमेन नौसेनाओं के नष्ट हो 
जानें के कारण प्रशान्त महासागर में जापानी नौसैनिक शक्ति इतनी 
बढ़ गई कि अमरीका घबड़ा गया। सुदूर पूर्व की बड़ी-बड़ी अंत- 
मष्ट्रीय समस्याओं को हल करने के लिये अमरीकी राष्ट्रपति हार्डिग ने 
सन्‌ १९२१ नवम्बर में वाशिंगटन में ८ राष्ट्रों का एक सम्मेलन बुलाया । 
सम्मेलन -में ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, जापान, इटली, चीन, नीदरलेड 
तथा पोर्तंगाल सम्मिलित हुए । सन्‌ १९२२ की फरवरी में कुल मिलाकर_ 
७ संधियां की गई जिनमें से तीन उल्लेखनीय हे । 


पहली संधि चार राष्ट्रों की संधि' थी जो अमरीका, ब्रिटेन, फ्रांस और 
जापान के बीच हुई | संधिकर्त्ता राष्ट्रों वे स्वीकार किया कि प्रशान्त महा-: 
सागर में वे एक दूसरे राष्ट्र के अधिकारों को स्वीकार करेंगे और किसी, 
दूसरे राष्ट्र द्वारा आक्रमण किये जाने पर वे आपस में सलाह मशविरा करेंगे । 
दूसरी संधि थी पांच राष्ट्रों की संधि' जिसके अनुसार ब्रिटिश साम्राज्य और - 
अमरीका को नौसेना का समान अधिकार दिया गया । इस संधि के अनुसार , 
जापान के जहाजों की संख्या ब्रिटिश और अमरीकी जहाज संझ्या की ६०" 
प्रतिशत कर दी गई। फ्रांस और इंटली का अंश ३५ प्रतिशत कर दिया गया । 
संधिकर्त्ता राष्ट्रों ने इस वात को भी स्वीकार किया कि वे नई किलेबन्दी + 
नहीं करेंगे और न नये सैनिक अइडे ही बनायेंगे। सम्मेलन में सभी राष्ट्रों - 
ने,एक 'नौशक्ति-संधि' पर हस्ताक्षर किये जिसके अनुसार चीन की सीमा की 
सुरक्षा और एक पृथक चीन-जापान समझौता के अनुसार जापान ने 'चाहो' , 
चीन को लोटाना स्वीकार किया । यह चाहो क्षेत्र वर्सेल संधि के अनुसार 
जमंनी नें जापान को दिया था । 


वाशिंगटन सम्मेलन का मूल्यांकन करना कठिन है। श्री कार के 
कथनानुसार यह एक अपूर्व सफलता थी क्योंकि इसके हारा प्रशान्त क्षेत्र का * 
युद्ध पूर्व असन्तुलन समाप्त होगया । ऑग्ल-असेरिकन गट के दवाव से 
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हि 


अयमीत होकर, चीन को अक्ेले हथियाने के इरादों को जापान को 
स्वय्मेव ढौडा करता पड़ा । परन्तु जापान द्वारा यह “अनिश्वित 
अवरोध” क्षणिकर ही रह सका । व शिगठत के निर्णय से जायाती 
दवद की क्षति को पूरा करने के लिये जापाव किसी भी उपयुक्त 
गवसर की प्रतीक्षा में तभी से लम गया ; यद्यपि चीन के दृष्टि- 
कोण द्वारा जापान पर कोई नया प्रतिवनन्‍्ध नहीं लगाया गया था। 
“वाशिंगटन कांफ्रेंत के निर्णयों से चीन को अपनी निर्वल राष्ट्रीय स्थिति 
को संभालने का स्वर्णंय अवत्तर हाथ लग गया । परन्तु सुद्ृरपूर्व में 
आंग्ल-अपरोकी आधिगत्य रहे या जापानी, इस प्रश्न का हल फिर भी 
अधूरा ही रहा । वाशिंगटन कांफ्रेप को ही यह अभिमान मिल सका 
कि आने वाले १० साल तक स्थिति ज्यों की त्यों ही रही । 
समीक्षा--सन्धि की धाराओं के प्रत्येक शब्द से यह घ्वनित होता. 
था कि तत्कालीन दो प्रतिदंदी राजनैतिक कूटनीतिज्ञों का एक पारस्परिक 
संघप तव चल रहा था । उनमें मे एक तो “क्रिया झील” कहे जाते 
थे जो कि “मंकवेली” के पद चिन्हों रूढ़िवादी का अत्सरण कर रहे थे 
दूसरे “अग्रगामी”, जो कि समय की नवीन विचारधारा के पोपक समझे 
जाते थे | दोनों ही तरह के विचार छा जाने को सचेष्ट थे। एक ओर 
तो यह प्रयत्त जारी था कि न्याय के वर्नने में पूर्ण निष्पक्षता तथा अखंड 
सत्य का आश्रय लिय्रा जाय । दूसरी ओर कार्फेत्त की पुरानी प्रथा के 
अनुसार “शक्ति मतुलत” को स्थिर रहने देते की पूरी कोशिश की जा 
रही थी । इपके लिय्रे आथिक तथा भौगोलिक क्षति-पूरति हासिल करने 
“पर भी विजता को विजित से सदा के लिए निर्भय कर देने की कुचेष्टा 
में भी कास्फरेंस छीन थी । अन्त में कहता ने होगा कि पहली विचार 
घारा पर दूसरी विचार धारा ने ही विजय पाई। 
पेरिस सन्धि के जहाँ समयेह व्यक्ति थे वहां आछोचक भी थे । 
तत्कालीन शान्नि-स्थायकों के समक्ष शान्ति स्थापित करन का कार्य अत्यंत 
जटिल था। क्योंकि एक ओर तो यह सामछा ही पेचीदा था तथा दूसरी 
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ओर पारस्परिक स्वार्थों का इसम भीषण ठकराव पड़ता था। सिद्धान्त 
"की दृष्टि से पूर्ण तथा सम्भावित निष्पक्ष, किसी समझौते को सर्वे- 
* सम्मत मोहर लगनी असम्भव थी। अतः क्रियात्मिक हल सोचने के लिय 
तथ्यता को विक्रत अवस्था में पेश करना अनिवार्य-तता ही हो गया था । 
“शत्रुओं हारा अधिकृत प्रदेशों में जिस घुणा के बीज का वपन हो चुका 
था साथ ही उत्ते ओझल भी नहीं किया जा सकता था। जिनको किसी भी 
दुर्भाग्य से सामना नहीं करना पड़ा भले ही वे निष्पक्ष तथा अपने को 
दयालु प्रकट करें, पर युद्ध में जिन्होंने धन, जन, तथा सम्बन्धी खोये 
हैं उनसे वेसी आशा रखता व्यर्थ ही था। वास्तव में सन्धि उस समय 
सम्पन्न हुई जबकि साथी राष्ट्रों की क्षः चरम सीमा तक पहुंच चुकी 
थी, तथा जर्मन भत्याचारों के घाव बिलकुल ताजे ही थ । साथी राष्ट्रों 
द्वारा मृदु व्यवहार के समय यह नहीं भूलना चाहिये कि '“्रेल्ट लछिटो- 
विस्क' सन्धि के समय जो दुर्देशा पूर्ण व्यवहार विजेता जमेनी ने रूसियों 
से किया था इसके परिणामस्वरूप ही जर्मनी को किसी प्रकार की 
सुविधा की चर्चा का नैतिक अधिकार, विजेता साथी राष्ट्रों को सोचने 
मात्र तक के लिये भी नहीं रहता था। जर्मनी द्वारा की गई सन्धि की 
दो मुख्य घाराओं को स्वयं जमंन इस सन्धि से पूर्व तोड़ चुके थे । प्रथम 
तो, १८७० में पकड़े फ्रेंच बेड़े को 'स्केपा फ्लो! में डुत्रोना दूसरा बलिन में 
फ्रेडरिक महान्‌ की मूर्ति के समक्ष,राष्ट्रीय मान के साथ फ्रांसीसी राष्ट्र 
घ्वज का जलाना । इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि सन्धि के समय साथी 
राष्ट्रों ने पुराने अनुभव से शिक्षा के आधार पर अपने निहित स्वार्थों 
की रक्षा के उद्देश्य से सन्धि उल्लंघन की रोकथाम पर कड़ी निगरानी 
की हो । 
ज़िटिश्व पालियामेंट में सन्धि को शर्तों को उपस्थित करते हुए इस 
देश के प्रधान मंत्री लायड जार्ज ने इस सन्धि के विषय में निम्न उदगार 
प्रकट' किये थे “प्रस्तावित संधि को जर्मनी के साथ किसी प्रकार का 
अन्याय नहीं कहा जा सकता। इस सन्धि पर केवल वही अन्याय का 


नह हु 
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आरोप छगा सकता है जो कि जर्मनी के युद्ध कार्यों को भो न्याय- 
संगत हो समझता हो । कुछ विषयों में शर्ते अवदय भयानक जचती 
हैं, पर भीषण कुकृत्य स्वयं ही इस भयानकता का समाधान भी करते 
है, यदि जमंनी कहीं जीत जाता तो इस से भी अधिक भयावह परि- 
णामों का हमें सामना करना पड़ता ।” “आज संसार अत्रु के असफल 
प्रहारों से डावांडोल है यदि ये प्रहार सफड हो जाते तो योरुप की 
स्वतन्त्रता समाप्त थी।” संधि की भौगोलिक घाराओं की चर्चा करते 
हुए छायड जार्ज ने घोषणा को कि अल्सेस, लारेन, श्लेसविग और 
पोलेण्ड को लेना अधिकारी को सौंपना। मात्र ही है, इससे अधिक 
कुछ नहीं । सन्धि की अतिरिक्त वबाराओं की चर्चा करते हुए उन्होंने 
कहा कि “जर्मन उपनिवेशों के आदि निवासियों की शासन सम्बन्धी 
सही शिकायतों को सुनने के वाद भी फिर वे उपनिवेश जमनी के ही 
हवाले कर देना एक आवारभत कृत्ष्नता ही कही. जाती ।” अब युद्ध 
के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के मूकदहमे को बात लीजिए | यह एक 
असाधारण कदम था। यह एक दयनीय व्विति थी । यदि यह पहले ही 
हो गया होता तो संसार में इतने युद्ध न होते । 


प्रधान मंत्री ने अन्य युत्रितयां उपस्थित करते हुए कहा कि यह' 
संधि बदला लेने के लिए नहीं की गई “जर्मतों ने युद्ध. का.समर्थन किया, 
अतः यह आवश्यक हो जाता हैँ कि जो राष्ट्र अकारण ही आंक्राता 
बन जाते हैं उन्हें यही शिक्षा मिलनी चाहिये, और पड़ौसियों पर हमला 
करने वालों के भाग्य पर ऐसी ही मोहर लूग़नी चाहिये ।” गैथोर्त हार्ड 
ने भी इन्हीं विचारों का प्रवक समन किया । “वास्तव में पहले कभी 
भी. ऐसे उच्च आदर्शों पर आधारित कोई सन्धि पत्र बना ही' नहीं ।'' 
“विलसन के सिद्धान्तों का इत्में निचोड़ पाया जाता है, 'किशी “भी 
अंश में उन सिद्धान्तों से हम भटके नही । 'इस सन्धि म किसी अन्तर्राष्ट्रीय 


अद्यान्ति तथा असुरक्षा के कण भी नहीं मिलते ।” विजेताओं “के 
प्र 


२० अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 
रिस में मिलते से पहले ही आास्ट्रिया का विधटन एक तथ्य वस्तु बन 
चुका था । पोल्स, ख्मेन्स, स्‍लात्र और जब को विदेशी प्रभुत्व से 
स्वतन्त्र करता साथी-राष्ट्रों द्वारा उद्धोषित यद्धनोति का सर्वदा एक 
अंग रहा 

इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि वाघ्तत्र में पेरिस सम्मेलन, 
प्रधान मन्त्रियों के एक विश गुट की स्वेच्छाचारिता का नमूना था। 
अन्त में ये भी सन्‌ १८१प५ की वियना सम्मेलन के त्रिचारों के प्रशह 
के शिकार हो गए । युद्ध की छूठ को बांटने का पहला काम था; इसके 
लिए कुछ विजेताओं ने उप नवेश स+्भाडे तथा कुछ ने योरुपीय भूमि 
पर आधिपत्य जमाया और क्षत्ति-पूर्ति को क्रिया में परिणत किया। 
विजेताओं ने'राष्ट्रीयता को आड़ में पशाजितों को खूब रौंदा । प्रधान 
मन्त्रियों का यह॑ गुट सफल राजवैतिक खिलाडी रहा जो अपने-अपने . 
देशों को सही-सल्यमत लड़ाई में से सुरक्षित ही निकराछ ले गए। परन्तु 
अन्तर्राष्ट्रीय मामलों की जानकारी इन लोगों की अधूरी थी | इसो 
कारण समझौते के काम को वे अपने से अधिक योग्य ध्यक्ययों के 
हवाले न कर सके। सम्मेलन की कारंवाई में खरेपत का साफ अभाव 
था । मि० वेल्स, के शब्दों में सम्मेलव “पुराने ढरें का एक कूटतीतिक 
पड़यन्त्र” मात्र था। .राष्ट्रवति विडसन का कहता था कि “संप्तार को 
जनतनन्‍्त्र पद्धति के छिए सुरक्षित रखना ही ऐोगा”। क्लिमेंसों ने विलसन 
के इस प्रकार विचार प्रकट करने के लिए कहा कि जैसे वे ईपा मसीह 
की तरह बोल रहे हों। यही, क्रांप के प्रधान मंत्रो, कहा जाता है कि 
प्रातः उठते ही रट लगाते थे कि, “में राष्ट्र संघ में विश्व'स रखता 
हैँ” । ओरलेंडो ने राष्ट्र संघ के बारे में सावधानपा से टिप्पणी 
करते हुए कहा कि “मे राष्ट्र संघ में तो विश्वास रवता हूँ पर फ्यूम के 
मसले को पहले तय किया जाना आवश्यक है”। सम्मेलन को दर्भाग्य- 
पूर्ण एक घटना का जिक्र भो करना यहां आवश्यक है | वह यह कि 
अमेरिका ने जायान के जाति-समता के निर्दोष सिद्धान्त को मानन से 
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इसके साथ उ्ते निम्न क्षतियां और उठानी पड़ीं:--आबादी का १२ प्रतिशत 
० लाख) आदमी कम हो गए। कच्चे लोहे के भंडार का ६५ प्रति: 
शत, कोयले का ४५ प्रतिशत, कच्चे जस्त का ७२ प्रतिशत भाग, सीसे 
का ५७ प्रतिशत, कृषि-उत्पादन का १२ से १५ प्रतिशत और तैयार 
किए माल के लगभग १० प्रतिशत भाग से हाथ धोना पड़ा । जमेनी की 
नौसेना समाप्त कर दी गई तथा फौज की संझ्या बेल्जियम की सेना के 
बराबर कर दी गई। जर्मनी के खर्चे पर ही विदेशी सेनाओं को उसी 
के देश में रखा गया। विदेशी व्यवस्थापकों को जर्मनी के आथिक तथा 
सैनिक जीवन में हस्तक्षेप का अधिकार दे दिया गया । जर्मनी को 
क्षति-पूति के लिए एक कोरे चेक पर हस्ताक्षर करन पड़े, यही इस 
संधि का सार था। 


आस्ट्रिया को समुद्री सीमा से वंचित कर दिया गया और जमंती से 
सहयोग करने की मनाही कर दी गई। बौहेमिया से कोयला खरीदना मना 
कर दिया, हंगरी से अनाज और मांस लेना आस्ट्रिया के सामर्थ्य से दूर 
हो गया | इस प्रकार गणतनन्‍्त्र आस्ट्रिया २० लाख आवादी के बोझ 
को लए एक कटे सिर के समान शरीर की भांत्ति हो गया। 
१ लाख २५ हजार वर्गमील क्षेत्र वाछे हंगरी की २ करोड़ वी लाख 
आवादी को सिकोड़ कर २७ हजार वर्गमील के क्षेत्र में सिर्फ ८० लाख. 
की आत्रादी कर दी गई । वल्गारिया को एजियन समद्र तट से दूर 
करके उमे वाल्कन देशों में क्षेत्रफल, आवादी, साधन सम्पन्नता और साम- 
रिक दृष्टि से सवसे छोटा राज्य बना दिया गया | 


लांसिंग के इस कथन पर आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि “में 
ईस सन्धि को अत्यन्त कठोर तथा अपमानजनक मानता हूं और इसकी 
कुछ धाराओं को तो बिलकुल ही अव्यवहार्य समझता हूं ।” मि० केनीज 
ने तो क्षति-पूत्ति की कठोर थत्तों के विरोध में अअना पद-त्याग कर 
दिया था तथा इस संधि को 'कारथेजियन' संधि कह कर लताड़ा था। 
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इसकी चर्चा संसार में बहुत दिनों तक रही। फ्रांसीसियों ने इस संधि 
को विशेष उत्साह से नहीं माना क्योंकि उन्हें सार. की धांदी पर 
आधिपत्य इसके द्वारा नहीं मिलता था। जर्मनी में तो इस सन्धि-पत्र 
पर अत्यन्त कठोर आलोचनाएं हुई । जपंनी के एक भूतपूर्व चांसलर 
वैथमहालवेग ने इसके बारे में एक स्मृति-पत्र में लिखा कि “पराजित 
को गलाम बनाने का इससे बढ़ कर विश्व ने कभी भी भयानक उपाय 
नहीं देखा ।” फ्रांक-फर्रर जेंडंग नामक एक समाचार पत्र ने कहा कि 
“हम जर्मन आज अधिकार की कन्न के किनारे खड़े हैँ। हमें सन्देह है 
कि यह कब्र कहीं सारे जमंन राष्ट्र के लिये तो नहों ?” शमेन के अनु- 
सार जर्मनी को बुरी तरह कुचछ दिया गया और उसे राष्ट्र संघ में भी 
आमिल न होने दिया । 

, परिणाम--विलसन के अनुसार शान्ति-समझौते ने “भावी युद्धों 
का अन्त करने वाले” प्रथम विश्व-युद्ध का अन्त कर दिया। यह युद्ध 
१५६५ दिनों तक चलछा और इसमें २० प्रतिशत व्यक्ति मारे गए तथा 
३३ प्रतिशत सैनिक घायल हुए । निष्पक्ष दृष्टि से देखा जाय तो यह 
स्वीकार करना पड़ेगा कि संधियों की धारायें न केवल एक पक्षीय थीं 
वल्कि अस्थाई समझौते की बू लिये हुए थीं। उसमें आदर्शवाद के 
' स्थान पर भौतिकवाद की छाया थी और भविष्य में झगड़े के बीज 
छिपे हुए थे। जनरल स्मट्स ने ठीक ही कहा था कि मेने सन्धि पर 
हस्ताक्षर इसलिए नहीं किये कि वह एक सन्तोषजनक समझौता हें, 
बल्कि केवल इसलिए कि इससे युद्ध बन्द होता है। हमने केवल अपने 
ब़ञ्ुओं के हृदयों को ही नहीं बदलना हैं अपितु हमें अपने हृदयों में भी 
परिवतेन करना है। क्षत-विक्षत ईसाई- समाज को सांत्वना देने के 
लिये तथा उसके शोक ओर दुख को भुलाने के लिए इस यूग के प्रत्येक 
निवासी को अपने हृदय में एक नवीन उदारता तथा मानवीयता की 
उमंग को स्थापित करना होगा। 


व्याख्यान २ 
“सष्ट्संघ (लीग ऑफ़ नेशन्स) 

विषंय प्रवेश--बहुत प्राघीन काल से राष्ट्रसंध के उद्देश्यों की 
आवश्यकता अनुभव हो रहा थी। प्रथम महायुद्ध से पहड़े भी १रर 
बारे शांतिप्रिय व्यक्ति या संस्थ.यें इस दिशा में प्रयास कर चुकी थीं । 
चौदहवों सदी में पीरी ड्‌-बायस ने फ्रेंच राजा की आधीनता में समस्त 
ईसाई जगत को एक सूत में पिरोने का सुझाव रखा था । सल्‍ली ने 
अपनी '्रांड डिजाइन पुस्तक में सारे यूरोप को इस प्रकार १५ रिया- 
सनों में बांटने का प्रस्ताव पेश किया थ्य कि वे सत्र मिलकर अवसर 
जाने पर एक साधारण सभा (जनरल कौंसिल) के संरक्षण में किसी भी 
सामूहिक कार्रवाई को कर सकें । सन्‌ १७९५ में प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक 
केंट ने 'परपेचुअछ पींस' पुस्तक में युद्धों के रोक-थाम की एक योजना 
प्रस्तुत की थी । 

१९वीं गताब्दि के प्रथम चरण में जार अलेक्जेंडर प्रथम ने “पवित्र 
मंत्री” (होली अलाएंस) की स्थापना की, मेटरनिच ने यूरोपीय गोष्ठी 
स्थापित की। सन्‌ १८५६ में पेरिस कांग्रेस में अंतर्राष्ट्रीय विवादों को 
निवटाने के लिये नियम बनाएं गये। सन्‌ १८६७ में तत्कालीन प्रभाव- 
शाली व्यवितग्ों में से जान ब्राइट, जोन स्टुअर्ट मिल, विक्‍्टर हाय गो, 
गेरीवाल्डी और माइक्रे बाकुनिन ने सम्मिलित प्रयत्न से एक 'शांति 
संघ" (लीग आफ पीमत) की स्थापना इस उद्देश्य से की कि जिसके द्वारा 
यूरोव की तमाम रियासनों का एकोकरण हो तथा संसार में स्वतन्त्रता, 
न्याय ओर श्ञांति कायम रह सके । सन्‌ १८९९ में रूस के जार निकोलस 
द्वितीय ने एक अंतर्राष्ट्रीय भांति सम्मेलन हेग में बुलाया । > जार ने इस 
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अवसर पर कहा कि “शांति कायम रखना ही अंतर्राष्ट्रीय नीति का आज 
ध्येय वन ज्वेका, है ।! इस सम्मेलन में २६ राष्ट्रों ने भाग लिया १ यद्यपि 
' अस्वीकरण के खास सीमानिर्धारण पर कोई .समझौता न हो सका किंतु युद्ध 
के सम्रय कुछ गस्त्रों के प्रयोग पर पावन्दी और अंतर्राष्ट्रीय कानून कायम 
करने तथा पंच,न्यायाऊूय की स्थापता के लिये इस सम्मेून. में आवश्यक 
कदम उठाया-गया । १९०७ की द्वितीय. हेग शांति सम्मेलन में ४४ राष्ट्रों 
ने सक्तिय साग. लिया। इसमें शस्त्रीकरण परप्रतित्रन्ध लगाने में यद्यपि 
: अप्तफल रहे परन्तु फिर भी युद्धावरोध के लिये समय-समय-पर शांति सम्से 
लत़ों को बुलाने की सिफारिश की .गई.। इसके अतिरिक्‍त.दो लडने वालों के 
बीच में तीसरे की मध्यस्थता द्वारा शुद्ध समाप्त: करने को .पद्धत्ति को 
उचित ठहराया गणा । तीसरा हेग सम्मेलन १९१५+में होने को था कि 
विश्ववृद्ध के छिढ़ जाने से-सम्मेलन स्थमित करना'- पड़ा । 
४ « राष्ट्रसंघ का जन्मे 
युद्ध छिड़ते ही तटस्थ संयुकत राष्ट्र अमरीका 'में एक राष्ट्रसंघ 
की “स्थापना के विपय में आम चर्चा चर पड़ी। १९१५ ० जून में 
अमरीका के राष्टपर्ति' टैफ्ट ने श्ञांति की स्थापना के लिये एक लोग 
(संघ) के संगठन के हेतु फिलाडेल्फिया में एक सम्मेलन चुलाया । सेम्मेलन 
में' एक चार सूत्री कार्यक्रम निश्चित हुआ; (१) अंतर्राष्ट्रीय सब 
विवादों- को मध्यस्थ के सुपुर्द कर दिया जाय । (२) दूसरी प्रकार 
के झगड़े को समझौते के लिये एकं कॉंसिल के सामने रखे जाते, (३) 
शांतिपूर्ण हल को स्वीकार न करने वाली पार्टी के विरद्ध आथिक और 
सैनिक कार्रवाई प्रारम्भ की जाय ।' (४) समय-समय पर ऐसे सम्मेलनों 
का आयोजन किया जाय जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के कानून निर्माण 
करें । मई १९१६ में वाशिंगटन में एक सम्मेलन उपयुक्त निर्णयों को 
क्रियान्वित करने के लिए बुलाया गया। २२ जनवरी १९१७ में राष्ट्रपति 
विलसन ने अमरिकन सीनेट के समक्ष “शांति के लिये विवच संत्र” के विपय 
में निम्न उद्गार प्रकट किए। “आज के बाद संध्षार में ज्ञांति स्थापना 
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तभी सम्मव हैं जबकि हम एक. नई तथा ठोस कूटनीति को अपनाएं, 
संसार के बड़े राष्ट्र किसी भी आपसी समझौते को मान छ, शान्ति 
कायम करने के मूलभूत आधारों के विरुद्ध जब कोई गुट युद्ध द्वारा 
कार्रवाई करने लगे उस पर तुरन्त सामूहिक कार्रवाई की जा .सके 
तभी सभ्यता कायम रह सकेगी ।” “हमारी मान्यता हैँ कि (१) विद्व 
के प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार हुं कि वह अपनी सरकार का स्वयं निर्णय 
करे (२) विश्व के, छोटे राज्यों का भी अपनो सार्वभौमिकता और 
प्रादेशिक स्वातन्त्त को कायम रक्षने का उतना ही अधिकार हैँ जितना 


कि बड़े राष्ट्रों को और (३) यह कि किसी भी मूल्य पर विश्व-शास्ति 
बनायें रखना जहरी हे । 


प्रेसिडेन्ट विछसन के भाषण के एक सप्ताह के बाद ही जमंनी के पनड्ब्बी 
बेड़े ने लड़ाई की घोषणा कर दी । इसके प्रत्युत्तर में ६ अप्रैल १९१७ को 
प्रेसिडेन्ट विलसन ने भी जरमनी के विरुद्ध जंग का एलान कर दिया। 
अपने युद्ध सन्देश में प्रेसिडेन्ट विक्सन ने कहा कि जनतंत्रीय देझ्षों में 
पारस्परिक विश्वव्यापी सहयोग के विना संसार में शान्ति व्यवस्था कायम 
रखना नितांत असम्भव हैं। जगह-जगह अपने भाषणों में विरूसन ने 
पयुद्धान्तक-युद्ध'/ की आवश्यकता सम्बन्धी अपना विचार स्पष्ट किया । 
आपने कहा कि जर्मनी के विरुद्ध हमने युद्ध का एलान विद्व युद्ध की 
समाप्ति और जनतंत्र की सुरक्षा के लिये किया हैं । ८ जनवरी १९१८ को 
प्रेसिडेन्ट विछसन ने अपनी १४ सूत्री योजना प्रस्तुत की * । सितम्बर 
2०१८ में प्रेसिडेन्ट बिकूसन ने कहा कि राष्ट्रमंघ का विधान शान्ति 
समझौता का ही एक अंग होता चाहिए। ११नवम्बर १९१८ को यद्ध विराम 
हुआ और जनवरी १९१९ में पेरिस में शान्ति-सम्मेलन बुलाया गया । 
इस समय राष्ट्रमंब के लिये कितनी ही सरकारी तथा गैर सरकारी 
योजनाएं सामने आने छगी। २० जनवरी १९१९ को ब्रिटेन की तरफ से 
, डार्ड सिसिल्‍्,, जनरल स्मट्स और छार्ट फिलीमोर ने एक रूपरेखा तैयार 
* पपष्ठ ७ देग्विए । 
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की .। इंसी समय विलसन ने अपने विश्वस्त सहयोगी कर्नल हाऊस द्वारा 
एक और योजना तैयार की । ये योजनाएँ पेरिस शान्ति सम्मेलत की १९ 
व्यक्तियों की समिति के सामने रखी गई । इसके सर्भापति विलसन थे जिल्‍्हें 
फरंवरी १९१९ में पेरिस शान्ति सम्मेलन में प्रतिनिधियों ने निर्वाचित 
किया था। २८ अप्रेल को पेरिस शान्ति सम्मेलन ने प्रतिश्नव (कव्नेन्ट) 
की दुहराई हुई योजना को सर्वसम्मति से स्वीकृत किया। राष्ट्रसंध को 
प्रतिश्रव योजना वर्सेल, सेन्ट जरमेने, निऊली, द्रायनत और सेवर्स की 
सन्धियों के अन्तर्गत लागू की गई ) १० जनवरी १९२० को वर्सेल की 
संधि के अभिषोषण के साथ-साथ राष्ट्रसंघ का जीवन नियमानुकल 
आरम्भ हो गया। 
प्रतिश्रव (कवनेन्ट) 
राष्ट्रसंध का रूप या भार ही प्रतिश्रव हैं जिसके २६ आलेख पेरिस 
म हुई विभिन्न संधियों के अंश हू। इस संघ के उद्देश्य जैसे कि प्रतिश्रेव में 
उल्लिखित हैं ये चार हँ। (१) युद्ध निराकरण (२) शान्ति की 
स्थापना (३) संधियों के नियम तथा उपनियमों को लागू करना 
४) मानव समाज की भौतिक तथा नैतिक उन्नति के लिये अन्तर्राष्ट्रीय 
सहयोग को प्रोत्साहित करना । 
(१) युद्ध निराकरण--दसवीं धारा सदस्यों को बाह्य आक्रमण 
म एक दूसरे की प्रादेशिक सीमा और विद्यमान राजनैतिक स्वतन्त्रता को 
सुरक्षा और सम्मान करने को वाध्य करती हैँ । ११वीं धारा के अन्तर्गत 
राष्ट्रसंघ को यह अधिकार दिया गया है कि शांति की सुरक्षा के लिए 
कोई भी उचित कदम उठा सकता हैं। १२वीं धारा में यह वैध है कि 
सदस्य देशों की परिषद ( कौंसिल ) द्वारा जांच की जा सकेगी, 
जांच के निर्णय के तीन मास तक किसी भी हालत में युद्ध नहीं छड़ा 
जा सकेगा । १३वों घारा में इस वात के विश्वास पर बल दिया गया 
कि पंच या जांच में विश्वास रखना और सदस्य देश से युद्ध करने की 
सम्भावना न होने देना। १६वीं धारा के अनुसार यदि कोई सदस्य-देश 
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प्रतिश्रव की धाराओं की अवहेलना करके युद्ध घोषणा करे तो अन्य समस्त 
सदस्य देशों के विएद्ध युद्ध के लिये अपराधी माना जापेगा। १७वीं घारा 
में इस बात की घोषणा है कि यदि वह देश जो राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं 
है राष्ट्रसंघ के किसी सदस्य देश के विरुद्ध युद्ध छेड़े तो उसके साथ भी १६वीं 
धारा के अनुसार व्यवहार किया जायेगा । 
प्रतिश्रव के द्वारा युद्ध पूर्ण रूप से वर्जित न थे । अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध भी 
उसी समय वैध माना जा सकता था जबकि उन देशों का विवाद पहले राष्ट्र- 
संब में म०-स्थता के लिए रखा गया हो और वह॒उसे निविरोब सुलझाने 
म असमर्थ रही हो। प्रतिश्रव की अवहेलना कर यदि कोई राष्ट्र 
युद्ध छेड़ दे तो धारा १६ राष्ट्रसंघ के अन्य सदस्य राष्ट्रों को आक्रान्ता 
देश के साथ आर्थिक, व्यापारिक और वैयक्तिक सम्बन्ध तोडने के लिए 
बाध्य करती थी । ऐसी स्थिति पहुंचने पर कौंसिल रा'ट्रसंघ के सदस्य 
राष्ट्रों को यह सिफारिश करेगी कि वे प्रतिश्नव की व्यवस्था कायम रखने के 
लिए प्रभावात्मक सैनिक, नौप्नैनिक तथा वायु सेना शर्वित का प्रयोग करें। 


(२) ज्ञांति की स्थापना--युद्ध बन्द करने के नियेधात्मक प्रयत्नों 
के साथ साथ राष्ट्रसंघ, युद्धो पादक कारणों को भी टूर करने के लिये सक्रिय 
तौर पर, सचेप्ट था। इके लिये प्रतिश्रव ने गुप्त संत्रि प्रथा रह 
कर दी। ऐसी व्यवस्था की कि कोई भी संधि तब तक व्यत्रहार 
मे नहों आ संक्री जब तक कि उसे टाप्ट्र सब के सचिवालय 
की स्वीकृति न मिल जाय । इसके अतिखखित सदस्प देगों ने एक प्रतिज्ञा 
पत्र पर हस्ताक्षर भी किये, जिसके अन्तर्गत उन्होंते उन सब पुरानी संधियों 
को रह कर दिया जो कि प्रतिश्रव की मूल नीति से टवकराव खाती थीं तथा 
भविष्य में ततिश्रत्र के सिद्वाँतों के अनुकूल ही नई संधियां करने का वचन 
दिया ! अविश्वव ते; अधा स्थिति! (569608 धुए०) पर बहुत अधिक 
बल देने के भय को समझ कर उतने संजियों पर पुत्र: विचार करने की 
व्यवस्था की जो कि अब्ययहाय हो चुडी थीं और जिनके चाल रहने 


में संवार की शाल्ति को खतरा थ्रा। प्रतिश्नव अस्त्रों को होड़ को 
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घटाने के लिए सक्रिय और सचेष्ट था। इस कार्य-सिद्धि के 
लिए उपने सदस्य देशों को प्रेरित क्रिया कि 'वे केवल राष्ट्रीय 
सुरक्षा के तिमत ही झस्त्र-सज्जा रखें, व्यक्तिगत उद्योगों के हारा 
शस्त्रास्त्रों का तैयार करना भयंकर प्रतिवाद का सामता करता है ।” प्रति- 
श्रव ने का सिछ को अस्त्र-शस्त्र घटाने के स्पष्ट निर्देश दिये । 

(३) पेरिस सन्धि को असल में लाना :--श्लेसनविग, पूर्वी प्रतिया और 
अपर सिलिश्षया में जवमत का निरीक्षग राष्ट्र संघ का दायित्व था। १५ 
चर्ष के लिए डजिंग नगर की व्यवस्था तथा सार के शासन का भार 
भी इप्ते उठाना था। अल्पमतों की सुरक्षा के लिए विशेत्र संधियों का प्रवन्ध 
करना था। 

(४) मानवीय सहयोग को प्रोत्साहन :--मनुष्प मात्र से सम्बन्ध रखने 
चालि मामझों में-मतृष्यता के आवार पर सहयोग स्था५ित करता भी राष्ट्र- 
संघ का एक ध्येय रहा । इसके अस्तर्गत पुरुष, स्त्री और बच्चों के उप- 
युक्‍त ही श्रम-व्यवस्था कायम करना था। उपनिवेश्ञों के आदि निवासियों 
के प्रति न्यायपूर्ण बर्ताव करना था । राष्ट्र संघ के सदस्य देशों में परस्पर 
युवित संगत समान व्यापार, व्यवसाय और संचार स्थापित करना था। 
अफीम जैसे मादक तथा हानिकारक द्रव्यों तथा अस्त्र शस्तों का सदस्य 
देशों के सथ व्यातरार नियमित करना था। वीमारियों को रोक-थाम 
और निराकरण का उत्तरदायित्व भी संत्र ने लिया था। संसार के 
कष्टों का उन्पूलन करने के लिए राष्ट्रीय आधार पर रेड क्रास को सगठित 
करना भी इसके उद्देःयों के अन्तर्गत था । संक्षेप में प्रतश्षव का ध्येय उस 
नवीन जगत्‌ का निर्माण करना था, जिममें शान्तिपुर्ग सहयोग की शिला 
पर सार्वजनिक सुरक्षा की सुदृड़ नोंव पड़ी हो । 

सदस्यता :--राष्ट्रसंव के प्रारम्भिक सदस्य ३१ हस्ताक्षर कर्ता थे, 
जिनके नाम प्रतिश्नव के परिश्षिण्ट में उस्लिजित हैं । चीन, सेंट जमन की 
संधि पर हस्ताक्षर करके, ३२वां सरस्य वन गया | इन ३२ हस्ताक्षर कर्त्ताओं 
में से ३ हस्ताक्षर कर्त्ता-ईक्वेडोर, हेगाज ओर अनेरिका-संधियों को 
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अभिवुष्ट करने में असफल रहे-। अप्रैल १९२० तक ४२ देश राष्ट्रसंघ के 
सदस्य वन गय । इसके पदचात्‌ २१ देश और इसमें शामिल हो गये । * संसार 
के जिन ६ राष्ट्रों ने कभी भी सदस्यता के लिए प्रार्थना पत्र नहीं भेजा के 
निम्न हू : सठदी अरेविया, यमन, ओमस, नैपाल, मांचूको अं.र संयुक्त- 
राष्ट्र अमेरिका | कोई भी सार्वभौम-सत्ता संपन्न देश, उपनिवेश अथवा राज्य 
इस संघ का सदस्य हो सकता था यदि उसे साधारण सभा के दो तिहाई 


मतों की सहमति प्राप्त हो तया वह अन्तर्राष्ट्रीय नियमों के पालन करने 
का विव्वास दिला सके । 


दो वर्ष पूर्व सूचना देकर कोई भी सदस्य देश राष्ट्र संघ से पृथक्‌ हो 
सकता था । १९३२ में कोस्टारिका और ब्राजील ने क्रमश: “आशथिक' 
और 'सम्मान' के आधारों पर संघ की सदस्यता से त्याग-पत्र दे दिया। 
जापान ने २७ मार्च १९३३ तथा जर्मनी ने ४ अक्तूबर १९३३ में र ज- 
नैतिक कारणों से सम्बन्ध विच्छेद कर लिया। १ सितम्बर १९३९ को 
दितीय महायुद्ध के प्ररम्भ होने पर राष्ट्र संघ के केवल ४६ सदस्य रह गये ६ 
इथोपिया, आस्ट्रिया, अल्वेनिया और चेकोस्लोवाकिया आदि चार सदस्य 
राष्ट्र नप्ट किये जा चुके थे। १९४० के श्रीष्म तक सारा राप्ट्रसंघ एक 
स्मृति मात्र वन॒ गया क्‍योंकि अब बड़ी शक्तियों में ब्रिटेव और छोटी 
३१ रियासनें ही उनकी सदस्य रह गई । १६ मई को सरकारी तीर पर 
राष्ट्रसंघ की समाप्ति की घोषणा कर दी गई। 

इस राष्ट्रसंच ने अपने काल में एक साधारण सभा, एक परिषद 
(कौन्सिल) और एक स्थायी सचिवालय के द्वारा कार्य किया। 





# 2०२० में अल्वानिया, फिनलेड, वलत्गारिया, आस्ट्रिया, कोस्टारिका और 
लक्ममवर्ग सदस्य बन । १९२२ में इस्थोनिया, लेटिविया और लिवनिया 
तथा १९२८ में हंगरी, ब्योप्रिया और स्वतन्त्र आइरिय राज्य, १ ९२४ में 
जीपनिवेशिक गणराज्य, १९२६ में जमंनी, १९३१ में मेक्सिको, १९३२ में 
दर्की कोर इराक, १९३४ में अकगानिस्तान, ईववेशोर और रूप्त तया 
22३७ में मिस भी राष्ट्रसेंख का सदस्य बन गया । 


राष्ट्-संत्त ३१ 


साप्लारण सभा (अप्रेम्बो )--इसमें समस्त सदस्य देशों के प्रतिनिधि थे, 
एक सदस्य राष्ट्र के अधिक से अधिक तीन अ्रतिनिधि हो सकते थे पर 
परम्परावश मत संख्या एक ही सीमित थी। साधारण सभा का 
अधिवेशन वाषिक रूप में सितम्बर के मास में जेनेवा में हुआ करता 
था किन्तु कई आवश्यक कारणों वश्ञ विशेष अधिवेशन भी हुए । इस 
साधारण सभा (असेम्वली) की प्रथम बैठक १५ नवम्बर १९२० को 
प्रेशिडेन्ट विलूसन की अध्यक्षता में हुई और अन्तिम तथा २०वां अधि- 
वेशन १४ दिसम्बर १९३९ को हुआ। सभा अपने अध्यक्षों का निर्वाचन 
स्वत: करती थी । इसका कार्यक्रम महामन्त्री द्वारा तैयार किया जाता 
था या आवश्यकतानुसार अधिवेशन में संशोधन हो सकता था। साधारण 
सभा की ६ स्थायी समितियां निम्न कार्यो के लिए थीं; (१) वैधानिक 
और कानूनी प्रदन (२) टेक्नीकल संस्थाएं (३) शस्त्रास्त्र का विघटन 
(४) वजद और आन्तरिक व्यवस्था (५) सामाजिक समस्याएं (६) 
राजनैतिक प्रइत॥। इस साधारण सभा को विशेष प्रइन के लिये विज्येप 
समिति नियुक्त करने का भी अधिकार था ॥ 
थारा ३ के अन्तर्गत सभा का का्यम्रेत्र व्याफ था। परन्तु 
प्राय: सभा की रुचि निम्त तीन विषयों को सुलझाने में ही ऊछुगती थी; 
(अ) चुताव सम्बन्धी (बच) अंगीभूत विषय ((१०08#676796) (स) 
परामझंदान । चुनाव सम्बन्धी कार्यप्रणाली के अन्तर्गत सभा के निम्न 
कतंव्य थे। दो तिहाई वोटों से नये सदस्यों का चुनाव; साधारण वहुमत 
द्वारा परिषद्‌ (कौप्षिल) के अस्थायी सदस्यों में से ३ को सभा के 
लिये चुनना; प्रति ९ वर्ष के लिये स्थायी अन्तर्राप्ट्रीय न्यायालय के 
लिए १५ (जजों) निर्णायकों को चुनना, परिपद्‌ में महामस्त्री की 
- नियुक्ति की स्वीकृति देना | अंगीश्त कार्यों में से प्रतिश्रवः के नियमों 
में ऐसा संशोधन करे जो परिषद्‌ को तो सर्वेप्तम्भति से स्वीकृत 
हो तथा प्रभावित सदस्य देशों की रुचि के अन॒कल .हो सके । परामर्श के 
क्षेत्र मे अन्तर्राष्ट्रीय हित से सम्बन्ध रखने वाले आधिक, राजनैतिक 
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, तथा ठकनिकल विषशों का साधारण दिग्दशंन, अव्यवहार्य 'सन्धियों में 
संशोधन अ र उनकी पुतरावुति के लिये सुआव पेश करना, परिषद्‌ के 
कार्यक्रम की पड़ताल तथा सालाना बजट तेयार करना। 

१०, ०००,००० डालर का वाधिक वजट जिन तीन मुख्य मरदों में 
व्यय किया जाता था, वे निम्न हें:--एक १चिवालय, दूसरा अन्तर्राष्ट्रीय 
श्रम कार्यालय, तीसरा अन्‍्तर्राष्ट्र य न्‍्यायालूय । व्यय की ९२३, इकाइयों 
में से ग्रेट जिटेन को १०८, रूप को ९४, भारत को ४९ और अल्वा- 
निया को ++र्फ १ अदा करती होती थी । 

“परिषद्‌ (कौंसिल)--प्रारम्भ में संयुत्तत राष्ट्र अमेरिका, ब्रिटेन फ्रांस, 
इटली और जापान इसके रथायी ध्दस्य थे इसके साथ ४ अस्थायी भी 
होते थे । संयुक्‍्तराष्ट्र अमेरिका के इन्कार करने पर स्थाश्री और अस्थापी 
सदस्यों की संख्या सच्तुलित हो गई। १९२२ में अस्थाप्री सदस्यों को सख्या 
२ और बढ़ा दो गई । जमेंनी अ।र रूस जब तक परिपद्‌ के सदस्य रहे 
वे स्थायी ही बने रहे। १९३९ तक परिपद्‌ (कौन्त्तिल) में ब्रिटेन, फ्रांस 
और हूस स्थायी सदस्य और इनके साथ केवल ११ अस्थःयो सदस्य थे। 

परिपद्‌ का कायश्षेत्र भी साधारग सभा की तरह असीमित था । 

१९२९ के वाद इसका अधिवेशन वर्ष में जनवरो, मई और सितम्बर 
मे तोन व र होने छगा । भ्रतिश्रव को धारा ४ के अन्तर्गत इसका कार्य- 
क्षेत्र निर्धारित था। फ्रांसीसो वर्णम,छा के आधार पर इसके कार्यवाहक 
प्रधात वारी-बारी से चुने जाते थे। परितद्‌ के सब निश्चय सव- 
सम्मत होते थे केवल कार्यवाही सम्बन्धी निर्णयों का अपवाद 
रसा गया । परितद्‌ के लिए मुस्य विचारणोय विपय निम्न 
दोते थेः--अन्तर्राप्ट्रीय झगड़ों का “नपठातरा, अस्त्रास्त्र निराकरण के 
सुझावों की समीक्षा, आर्ना तन्त्राप्त (मैन्ट्ेटरीज) अदेशों की वापिक रियोर्ट 
प्र विचार और गद्य दया बंगा वाद्य आक्रमण से वचाव करना । सचि- 
वबादय के पदाधिगरियों के अतिरिक्त परिषद्‌ के महामत्री को नियुश्िति 


भी परिषद्‌ ही तरती थो। 


राष्ट्र-संघ हरे 
सचिवालेय--यह छीग का स्थाई प्रशासन अंग था । इसमें अंत- 
रॉप्टीय सिविल सबिस के ६०० योग्य अधिकारी काम करते थे । 
सचिवालय का प्रधान सेक्रेटरी जनरल (महूममंत्री) होता था, जिसे परि- 
घद महासभा की अनुमति से नियुक्त करती थी। इस पद पर १९२० 
से १९३३ तक ब्रिटेन के सर एरिक ड्मंड रहे और इसके बाद फ्रांस के 
जोसेफ एवेनेल द्वारा १९४० में त्यागपत्र देने के कारण उनके स्थाव पर 
आयरलेंड के सीन छेस्टर स्थानापन्न महामन्त्री नियुक्त किये गये । 
सचिवालय के अधिकारी, जो योग्यता के आधार पर महामंत्री द्वारा 
नियुक्त किए जाते थे वास्तव में वे अपने देशों के हित का प्रतिनि- 
घित्व नहीं करते थे। महामंत्री की सहायता के लिए दो सहकारी सचिव 
भौर दो उप-सहकारी सचिव होते थे । इन चारों पदों पर राष्ट्रसंध के 
सदस्य बड़े राष्ट्रों के ही नागरिक नियुक्त होते थे । 


सचिवालय ११ विभागों में विभाजित था, जिसका संचालन 
 अध्यक्षों के आधीन होता था। महामंत्री राष्ट्रसंध के सदस्यों द्वारा 
की हुई समस्त संधियों के रजिस्ट्रेशन तथा प्रकाशन के छिये उत्तर- 
दायित्व होता था । १९४१ तक ४७३३ प्रमाणपत्र, रजिस्टर किये गये। 
राष्ट्रसंघ के विचारार्थ जटिल समस्याओं सम्बन्धी आवश्यक सूचना प्राप्त 
करना तथा उसे प्रकाशित करना, बैठक का कार्य-क्रम तैयार करना, भाषणों 
को फ्रांसीसी और अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करना, राष्ट्रसंध की सर- 
कारी' पत्रिका में महासभा तथा परिपद्‌ की कार्रवाइयों को प्रकाशित 
करना संचिवालय' के अधिकारियों का काम था । 


राष्ट्रसंघध: की सहायता के लिए टेक्निकल संस्था तथा सलाहकार 
समिति के नाम से कई सहायक संस्थाएं स्थापित की गई थीं। साप्ट- 
संघ की ५ विशेष टेक्तिकल संस्थाओं के नाम इस प्रकार थे : अन्त- , 
रप्ट्रीय स्थाई न्यायालय, अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-सघ, आदविक तथा वित्तीय- # 
संघं, संवाहन तंथा यातांयात॑ संस्था और स्वास्थ्य संध । सलाहंकारे 


३२ अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


तथा टकनिकल विपणें का साधारण दिग्दशन, अव्यवहाय सन्धियों में 
संशोधन अ र उनकी पुतरावृति के लिये सुझाव पेश करना, परियद्‌ के 
कार्य क्रम की पड़ताल तथा साडाना बजट तेयार करना। 

१०,०००,००० डालर का वापिक वजट जिन तीन मुस्य मभदों में 
व्यय किया जाता था, वे निम्न हें:--एक १चिवालय, दूसरा अन्तर्राष्ट्रीय 
श्रम कार्यालय, तीसरा अन्तर्राप्ट्र य न्‍्यायालप । व्यय की ९२३ इकाइयो 
में से ग्रेट धन को १०८, रूप को ९४, भारत को ४९ और अल्वा- 
निया को ५र्फ़ १ अदा करती होती थी । 

४“ परिषद्‌ (कोंसिल)--प्रारम्भ में संयुय्त राष्ट्र अमेरिका. ब्रिटेन फ्रास, 
इटली और जापान इसके रथायी सदस्य थे इमके साथ ४ अस्थायी भी 
होते थे | संयुवतराष्ट्र अमेरिका के इन्कार करने पर स्थाग्री और अस्थापी 
सदस्यों की संख्या सन्युलित हो गई। १९२२ में अस्थाप्री सदस्यों को सख्था 
२ और बडा दो गई । जमनी अर रूप्त जब तक परिपद्‌ के सदस्य रहे 
ये स्थायी हो वने रहे। १९३९ तक परिपद्‌ (कौन्व्विल) में ब्रिटेन, फ्रांत 
और नम स्थायो सदस्थ और इनके साथ केयल ११ अस्थायो सदस्य थे । 

परिषद्‌ वा वायज्लेत्र भी साधारण सभा की तरह असीमित था । 
१९२९ के बाद उसका अधिवेशन वर्ष में जनवरो, मई और सितम्वर 
मं तंनवरहेने लगा । प्रतिथ्रव को धारा ४ के अन्तर्गत इसका कार्प- 
क्षेत्र निर्धारित था। फ्रांसीसो वर्णम,छा के आधार पर इसके कार्ग्रवाहक 
प्रधात बारोन्वारी से चुनें जाते थे। परितद्‌ के सव निःचय सब- 
सम्भव होते थे केय वाय॑बाहों सम्बन्धी निर्णों का अपवाद 
रुगा गया । परियद्‌ के लिए मुस्य विचारणोय ण्पिय निम्न 
थोते थे --अन्तर्राप्ट्रीय झगड़ो का “नपठाता, आस्थास्थ निराकरण के 
मुशावों पी समीक्षा, आार्ना त-प्राप्व (मैन्टेटरील) प्रदेशों को वाधिक रिपोर्ट 
पर पिचार और सदग्य देशा वा बाग्य आदमंण से बचाव करना । सचि- 
साइय मे पदाधियारियों के अत्तिरियत्र परिषद्‌ के मद्मामभ्री को नियुक्ति 


पर 


0 
भी परिषद हो नरती थो। 
ख् 


राष्ट्र-संघं ह्र३े 
सचिवालय--यह छीग का स्थाई प्रशासन अंग था । इसमें अंत- 
रॉष्ट्रीय सिविछ्ल सविस के ६०० योग्य अधिकारी काम करते थे । 
सचिवालय का प्रधान सेक्रेटरी जनरूू (महामंत्री) होता था, जिसे परि- 
पद महासभा की अनुमति से नियुक्त करती थी। इस पद पर १९२० 
से १९३३ तक ब्रिटेन के सर एरिक ड्मंड रहे और इसके वाद फ्रांस के 
जोसेफ एवेनेल द्वारा १९४० में त्यागपत्र देने के कारण उनके स्थान पर 
आयरलेंड के सीन छेस्टर स्थानापन्न महामन्त्री नियुक्त किये गये । 
सचिवालय के अधिकारी, जो योग्यता के आधार पर महामंत्री द्वारा 
नियुक्त किए जाते थे वास्तव में वे अपने देशों के हित का प्रतिनि- 
धित्व नहीं करते थे। महामंत्री की सहायता के लिए दो सहकारी सचिव 
भौर दो उप-सहकारी सचिव होते थे । इन चारों पदों पर राष्ट्रसंघ के 
सदस्य बड़े राष्ट्रों के ही नागरिक नियुक्त होते थे । 


सचिवालय ११ विभागों में विभाजित था, जिसका संचालन 
' अध्यक्षों के आधीन होता था। महामंत्री राष्ट्रसंघ के सदस्यों द्वारा 
की हुई समस्त संधियों के रजिस्ट्रेशन तथा प्रकाशन के लिये उत्तर- 
दायित्व होता था । १९४१ तक ४७३३ प्रमाणपत्र रजिस्टर किये गये । 
राष्ट्रसंघ के विचारार्भ जटिल समस्याओं सम्बन्धी आवश्यक सूचना प्राप्त 
करना तथा उसे प्रकाशित करना, बैठक का कार्य-क्रम तैयार करना, भाषणों 
को फ्रांसीसी और अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करना, राष्ट्रसंध की सर- 
कारी पत्रिका में महासभा तथा परिषद्‌ की कार्रवाइयों को प्रकाशित 
करना संचिवालय' के अधिकारियों का काम था । 


राष्ट्रसंघ. की सहायता के लिए टेक्निकल संस्था तथा सलाहकार 
समिति के नाम से कई सहायक संस्थाएं स्थापित की गई थीं। राष्ट्र- 
संघ को ५ विशेष टैक्निकल संस्थाओं के नाम इस प्रकार थे : अन्त- 
रॉप्ट्रीय स्थाई न्यायालय, अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-सघ, आविक तथा वित्तीय- 
संघं, संवाहन तथा यातायात संस्थां और स्वास्थ्य संघ । सलाहकार 
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थे, एक को मजदूर चुनते थे और एक को मालिक वर्ग । इसकी बैठक वर्ष में 
एक बार होती थी | प्रतिनिधि वैयक्तिक रूप से मत देते थे। ये प्रतिनिधि 
श्रम कानूनों पर सिफारिश या मसविदे को दो तिहाई बहुमत से पास 
करते थे जो कि एक वर्ष के भीतर सदस्य राण्ट्रों की राष्ट्रीय सरकार 
के सामने स्त्रोकृति के लिये रक्‍्खे जा सकते थे । 

घासन मसंस्या में ३२ सदस्य होते थे, जिन्हें ३ वर्ष के लिये चुना 
जाता थां। इसकी बंठके हर तीन मास वाद होती थीं । इन सदस्पों में 
से १६ सदस्य, सदस्य राष्ट्रो द्वारा नियुक्त किये जाते थे (८ राष्ट्र अधिक 
औद्योगिक महत्व के होते थे)। ८ सदस्य सम्मेलन में मालिक वर्ग के प्रति- 
निधियों द्वारा निर्वाचित किये जाते थे और शेप ८ मजदूर वर्ग द्वारा 
चने जाते थे। शासन संस्था सम्मेललनों का कार्यक्रम बनाती थी अन्‍्तर्रा- 
प्रीय श्रम संघ के अध्यक्ष नियुयत करती थी और संत्र के कार्यों की 
देगा भाल करती थी । 

अन्तर्गाट्रीय श्रम वार्याद्यय में अध्यक्ष द्वारा नियुक्त ३५० विशेषज्ञ 
होते पे । यह संघ का सचिवालय था। इसका काम सूचनाओं का संकलन 
तथा वितरण करना, सम्मेलन के निर्णयों के आधार पर सरकार द्वारा 
बानूनों ता मसब्िदा तैयार करने की प्रार्बना पर उनको सहयोग देना, 
विद्यंष जानें तरसा तथा सम्मेलनों की सफलता के लिये साधन उपलब्ध 
गरना होता था । यह एप सरकारी पत्निका, अनर्राष्ठ्रीय श्रम विज्ञप्ति 
तथा जनी रिपोर्दे सथा महत्यप्र्ण सूचनाएं प्रकाशित करती थो । 
अत्यर्ट थामस जपने मत्ययाद (अ्थ्ए १९६२) सके उसके अध्यक्ष रह । 
इस थाद इसे पद घर 7रोहड बटर, जाने बिनोडट वे गटपई फंशान 


गहे। तार दीय अर समघ या बपय साट्रसंय के बजद में से होता था । 


हगार्रद्रार क्षम गाय के लिग्नागिशसित उद्दद्य थे. 2. सामाजिक 


दनता;। २, अच्न- 
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रप्ट्रीय कार्रवाई द्वारा श्रमिकों की स्थिति व जीवन स्तर में सुधार 
करना तथा आथिक व सामाजिक स्थिरता को प्रोत्साहित करना । 
संक्षेप में श्रम कानून में समानता छाने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघ 
सरकार, मजदूरों व मालिकों में सम्पर्क स्थावित करने के लिये एक 
बहुत बड़ा साधन रहा। यह मजदूरों के वेतनों, काम करने का समय, 
क्षतिवृरति, सामाजिक बीमा, वेतन सहित छुट्टी, औद्योगिक सुरक्षा, श्रम 
जांच, मिलने जुललने की स्वतंत्रता व.सफाई आदि जैसे विषयों सम्बन्धी 
अन्तर्राप्ट्रीय श्रम सम्मेलनों का मसविदा तैयार करता था । 


अमरीका का असहयोग 
-» जर्मनी के हारने के वाद अमरीका राजनीतिक उयल-पुथल का 
केन्द्र वव गया । डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता प्रेसिडेन्ट विछसन विरोधी 
रिपब्लिकन पार्टी के शिकार बने हुए थे। नवम्बर १९१८ में कांग्रेस 
के चुनावों में रिपव्लिकन दल की जीत हुईं और सेनेट में बहुमत प्राध्त 
हुआ जिसकी बहुमत संधियों के लिये आवश्यक थी । विहूसन ने पेरिस 
में होने वाले द्रांति कांग्रेस के डमोक्रेट पार्टी की सहायता ली गौर 
रिपब्लिकन नेताओं की उपेक्षा की, जिसका फल यह हुआ कि सेनेट- 
बहुमत इनके खिलाफ चली गई । रिपव्लिकन यार्टो ने उनको नीचा 
दिखाने के लिये उत्त पर अन्यायी तानागाही तथा अमरीका के हित 
का बलिदान करने के आरोप लगाये । जब प्रेसिडेन्ट विलसन- जुलाई 
१९१९ में अमरीका लौटे और राष्ट्रसंघ-प्रतिश्रव तया वर्सेल संधि पर 
झावश्यक स्वीकृति की मांग की तो उन्हें सेनेंट बहुमत की' तरफ से 
कड़ा विरोध का सामदा करना पड़ा । लूगभग २ वर्ष तक प्रैसिडिन्ट 
विलसन और सेनेंट-बहुमत में गतिरोध रहा | विलसन की मृत्यु के 
परचात्‌ झगड़ा समाप्त हो मया। नवम्बर १९२० के चनावों में विल्‍ू- 
सन के एक डेमोक्रेट समर्थक की हार हुई और सेनेट के एक रिपब्लिड 
कने सदस्य ,घारन हार्डिंग निर्वाचित हुए ।' मार्च १९२१ में नये प्रेसिडेन्ट 


३८ अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


नें घोषणा की कि वर्तमान राष्ट्रमंध में रिपव्छिफत सरकार कोई भाग 
नहीं छेगी। अमरीका ने जमंनी, आस्ट्रिया और हंगरी से पृथक-पृथक 
शांति संधियां की। इस प्रकार अमरोका ने राष्ट्रसंघ के विशेष बुलावे पर 
निश्स्त्रीक रण सम्पेलनों में भाग लिया । १९३४ में उसने अस्तर्राष्ट्रीय 
श्रम संब की रादस्यता स्वीकार को । वास्तव में आरम्भ से ही अमरीका 
द्वारा राष्ट्रमंध में भाग न लेने से संघ को बड़ी क्षति पहुँची व्धोंकि 
इससे राष्ट्रसंघ को एक बड़े राष्ट्र का नेतिक समर्थन व सहयोग प्राप्त 
नहीं हो सझा । 
साधारण मामलों में राष्ट्ररांध की मध्यस्थता 
राष्ट्रों के बीच राजनीतिक घगड़े के थांतिपूर्वक निवटारे व युद्ध 
फो रोहने में राष्ट्रमंध को सम्पूर्ग सहायता नहों मिली । निम्संदेह संघ 
ने अपनो संस्याओं द्वारा इस सम्बन्ध में सहयोग अदा किया । २० वर्षे 
में मंबन ४० छोटे-बड़े राजनीतिक झगड़ों की जांच की। होटे राज्यों 
के मामला को सुदसाने में राप्ट्रसंच अधिक दुढ़ और सफड सिद्ध हुआ | 
आलेंट द्वीप विवाद 
शसप्दमव को सख्लाने के छिये राबस पहले आलुंड द्वोवों का विवाद 
मिझा। यह विवाद फिनलेंड और स्वीडन के बीच था | आर्रुण्ट द्वीप 
जिसकी जनसंस्ता १९२० मे २७००० थी स्वीडन फिनलेट के बीच 
बसा है । इस पर बपों लक स्वीटन को कब्जा रहा छेकिन नेपीछियन 
के यदों में यह द्वीप फिनलेट ये साथ सम के हाथों में गया । १९०९ 
में १२९१७ तक रूस ने फिनलेड के आहलेड द्वीपों पर एक शासनीय 
इशाई के रय में रास्य हिया। रूसों त्रांतियों के बाद किन्ठ स्वतंत्र 
ही गया ओर स्थीटन ने उसी मास्यता स्वोकार कर की । थालेए द्वीप 
मय बह भी नही लिखा यर्थाव बढ़ा के छोग स्वीडिस थे ओर शििडिन 
गंषा याद मे। इसा दद ही आहए द्वीय के रटने खालों ने 
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स्वायत्त-शासन की मांग करते हुए, स्वीडन के साथ संघ बनाने का 
भानदोलन किया । जब अंत में खुले विद्रोह की आशंका पक्की हो गई 
' तो फिनलेड की फौजें आहलेड द्वीप में उतारी गई और दो पृथकवादी 
नेता तत्काल गिरफ्तार कर लिये गये। स्वीडन में जनता की बावाजें 
घुरन्द हुईं और वहां युद्धऋालीन सी स्थिति पैदा हो गई | जुलाई 
१९२० में जब फिनलेड राण्ट्रसंघ का सदस्य नहीं था तो इंगलेंड ने 
इस ओर महामंत्री ड्मेण्ड का घ्यान आकपित किया। प्रत्येक दल के प्रति- 
निधि परिषद के सामने उपस्थित हुए और अपने अपने विचार प्रकट 
किये | फिसलेंड के प्रतिनिधि ने कहा कि यह मामला विलकूल घरेलू हैं 
और युद्ध का खतरा निर्मूल हैं। साथ ही जब स्वीडन ने फिनलेड की 
स्वतंत्रता को मान्यता दी थी तो आलेड द्वीप के सम्बन्ध में कुछ तय नहीं 
किया गया था । स्वीडन के प्रतिनिधि ने संकेत किया कि आहलेडवासी 
स्वीडन के साथ मिलता चाहते हैं और स्वीडन ने आंदोलन का समर्थन 
नहीं किया था, उसने केवल जनमत संग्रह का प्रस्ताव रखा था। 


परिषद ने इस मामले को कानून विश्ञेपज्ञों की एक समित्ति के 
सुपुर्द कर दिया और स्वीडन, फिनलेंड व आलेड के स्षमण के लिए एक 
और समित्ति नियुक्त की जिससे वह रकम इकट्ठा कर सके | इन 
समितियों की रिपोर्टो पर परिषद ने रेड जून १९२१ को निम्न- 
लिखित निर्णय दिए । (१) फिनलेंड या आलेंड द्वीप पर साम्राज्य 
स्थापित रहेगा; (२) आलंड वासियों को एकाधिकार शासन तथा उनके 
राजनीतिक अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी दी जाय; (३) मिली 
सम्पत्ति का अधिकार व स्कूलों में स्वीडिश भाषा का प्रयोग कायम 
/ रखा जाय और (४) द्वीप को अतठस्थ घोषित किया जाय और उस 
पर से मोर्चाबन्दी हुटा छी जाय । ६ अप्रैड १९२२ को द्वीपों को अतटस्थ 
'घोषिंत करते हुए एक नई अन्तर्राष्ट्रीय संधि की गई। 
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बिलना विवाद 

जार के गही में उतरने तथा जमंनी के हारने के पच्चान्‌ पोल्स 

ये लिथआनिया ने क्रमश: बरसा ये घिलना में अपनी अपनों संरयारे 
घना ही। बेड संधि के अन्यर्गत सार्जन रेखा शा अस्याई सीमा 


4 
था। १०२० में बोस्शेसिकों से बिहसा पर मढ्जा सर लिया पिन 
हूस व लिथुआनिया की मारकोन्संसि (१४ जुलाई १९२०) मे अनुसार 
घिलना फिर लिथिआनिया में मिला दिया गया। मद्र राशियों 
बार फिर हटा दिया गया तो पोल्स वे खिय आनिगनो में विद्ला पर सीधी 
ऊुड़ाई छिड़ गई। पोलेड ने राप्ट्रसम में अगर की। दाष्ट्रसख की 
परिपद्‌ ने तुरन्त ही वहाँ एक सैनिक कमीशन भेणा। ७ जनत्‌ 
१९२० को पो्ेंड व लिथुआनिया की सन्‍्कारों ने एक सूथ थि 
समझौते पर हस्ताक्षर किए जिसके अनुसार बिलना लिय्ुआनिया में हो 
रहा | यह समझोता १० अवतृबर से लागू होने बाझा था फेविन ९ 
अवतूबर को एक स्वतन्ध्र पोलिश कमांडर जनरल जेडीगोरकी ने पोलेंद 
की फोजों की सहायता से छिथुआनियनों को बिलना में बाहर निकाल 
दिया । पोलेड सरकार ने जनरल जेलोगोस्की की एस कार्रवाई पर कोई 
भी उत्तरदायित्व लेना स्वीकार नहीं किया और यह भी कहा कि बिना 
जनमत संग्रह हुए विछना से उनको निकाला गया तो इसता विरोध 
किया जायेगा । परिषद दो वर्ष (१९२०-२१) तक इस झगडहे को 
सुलझाने में असफल रही। अन्त में १३ जनवरों १९२२ को परिपद 
ने विलना से कमीशन को वापस बुला लिया और इस प्रकार समस्या 
को सुलझाने में अपनी असमर्थता प्रगट की । पोर्ेड द्वारा विज़ना में 
निर्वाचित एक विधानसभा (अप्रेम्बली) ने विलना को पोल ड में मिलाने 
के पक्ष में वोट दिया । ३ फरवरी १९२३ को परिषद्‌ ने दोनों देश्षों 
के बीच पुनः सीमा निर्धारण किथा जिसके अनुसार विलना पोलछेंड में 
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मिला दिया गया। लियुआनिया ने इसका विरोध किया और नई सीमा 
को स्वीकार नहीं किया | उसका इस प्रइत पर वार्ता पुनः झूरू करने का 
प्रयास विफल रहा । संक्षेप में पोर्लेंड ने अवनी शक्ति से विलना फर 
कठ्जा कर लिया और इस प्रकार पोलंड और लिथुआनियां का रूम्बा 
विवाद समाप्त हो गया । 

मेमेल मामला 


इसी समय लिथुआनिया द्वारा मेमेठ पर अधिकार करने के 
कारण विलना-विवाद की हार की कटुता कुछ भांत पड़ गई। वर्सेल 
संधि के अनुसार मेमेल पोल ड का एक भाग था जिसे जमंनी ने मित्र- 
राष्ट्रों को समपंण कर दिया था | मेमेल पर मित्र-राष्ट्र का एक हाई 
कमिव्नर शासन करता था और उसकी सहायता फ्रांसीसी 
फौजें करती थीं। यह बात सुनने में आई थी कि डांजिग के हाथ से 
चले जाने पर पोलेड ने मेमेड को अपना हिस्सा बनाना चाहा था। 
मित्रराष्ट्रों ने भी महसूस किया कि मेमेल का दर्जा भी डांजिग की तरह 
'बना दिया जाय । इस पर लिथुआनिया वाले चिढ गये। जनवरी १९२३ 
के शुरू में लिथुआनिया की फौजों ने मेमेल में प्रवेश करके फ्रांसीसी 
फीजों को हटा दिया और वहाँ एक अस्थायी सरकार की स्थापना 
की। सितम्बर में इस सम्पूर्ण विवाद को राष्ट्र संघ के सामने रखा 
गया । परिषद्‌ ने नार्मन एच डेविस के नेतृत्व में एक विशेष कमीशन 
नियुक्त किया । परिषद्‌ ने कमीशन की रिपोर्ट स्वीकार कर ली 
जिसको वाद में १५ मार्च १९२४ को लिथुआनिया तथा मिन्रराप्ट्रों ने 
भी मान लिया। लिथुआनिया को मेमेल पर सार्वमौमिक सत्ता का 
अधिकार सौंपा गया। इस मामले में केवल पोलेंड ने विरोध किया 
लेकिन उसका प्रयत्व असफल सिद्ध हुआ। 

ऊपरी साइलेशिया की समस्या 
ऊपरी साइलेशिया के मामले में वर्सेल संधि की. धाराओं को कार्या- 
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वबिलना विवाद 


जार के गही से उतरने तथा जमंनी के हारन के पश्नान्‌ पोल्स 
वे लियुआनिया ने क्रमणः बरसा थे बिखना में अपनी लपनी सरतारें 
बना लो | बर्नेश संधि मे अन्ार्गत सर्जन रेसा' एप जस्था 
बनाई गई थी जिसके अनुसार विशना रश्यिआनियां को सौंत दिया गया 
था। १९२० में बोर्शेतिफों ने विद्नना पर गछ्जा के 
धूग व लिथुआनिया गौ मारकोन्ससि (१२ जुस्चाएई १९२०) मे जनुसार 
से 


हक 
| 
न 


विलना फिर लिथुआनिया में मित्त्न दिया गया। यत्र रसियों को एक 
बार फिर हटा दिया गया तो पोल्स वे र्प्यु आनियनों में विश्ना 

झछड़ाई छि गई। पोठेउ ने राष्ट्रम में आओ फी। शाद्रसप सी 
परिषद्‌ ने तुरन ही बर्ता एक सैनिक कमीशन भेजा। ७छ पलूबर 
१९२० को पोलेड व ल्थिआनिया को सरपारों ने एक यूथ विराम 
समसीते पर हस्ताक्षर किए जिसके अनुसार बिलना लियुआनिया में हो 
रहा । यह समझोता १० अक्तबर से लछाग होने बाला था फेडिन ९ 
अवतूबर को एक स्वतन्त॒ पोलिय कमाउर जनरल जेलीगोस्की ने पोल 
की फौजों की सहायता से लिथआनियनों को विठना से बाहर निकाझ 
दिया। पोलेड सरकार ने जनरल जेलीगोस्की की उस कारंवाई पर कोई 
भी उत्तरदायित्व लेना स्वीकार नहीं विया और यह भी कहा कि बिना 
जनमत सग्रह हुए विलना से उनको निकाला गया तो इसका विरोध 
किया जायेगा । परिषद दो वर्ष (१९२०-२१) तक इस झगड़े को 
सुलझाने में असफल रही। अन्त में १३ जनवरो १९२२ को परिपद 
ने विलना से कमीशन को वापस बुला लिया और इस प्रकार समस्या 
को सुलझाने मे अपनी असमर्थता प्रगट की । पोलेड द्वारा विलना में 
निर्वाचित एक विधानसभा (अप्लेम्बडो) ने विलना को पोलेड में मिलाने 
के पक्ष मे घोट दिया । ३ फरवरी १९२३ को परिपद्‌ ने दोनो देशों 
के बीच पुनः सीमा निर्धारण किया जिसके अनुसार विलना पोलेड में 
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नहीं किया था । यूगोस्लाविया और यूनान ने अपनी सीमा के उस 
क्षेत्र पर कायू कर लिया था जिसका निर्धारण १९१३-१४ में किया 
गया था । अलवानिया का सीमा निर्धारण का प्रश्न उऊझ गया। 
दिसम्बर १९२० को अलवातनिया को राष्ट्र-संघ का सदस्य बना लिया 
जया । राज्य होने के आधार पर अलवातिया की स्वतंत्रता को 
सान्‍्यता दी गई । १९२१ में यूगोस्लाविया के १२०० सणस्त्र सैनिकों 
ने अलवानिया पर आक्रमण किया इससे एक और वाल्कन-युद्ध का 
खतरा पैदा हो गया । राष्मंघ की परिपद्‌ ने राजदूतों की एक परि- 
'चदू बनाई और उसने १९१३-१४ के सीमा निर्धारण के अनुसार अल- 
वानिया की सीमा निर्धारित की । परिषद्‌ ने अलवानिया से यूगोस्ला- 
पिया की सब फौजों के हटने का आदेश दिया। 
मोसुल विवाद 

'. लासेन-प्रंचि के अंतर्गत समझौता हुआ था कि तुर्की व इराक की 
सीमा ९ मास के अन्दर तुर्की व ब्रिटेन के एक म॑त्रीपूर्ण समझौते के 
अनुसार निर्धारित की जाय ऐसा न होने पर इस मामले को राष्टू- 
संघ की परिषद्‌ के समक्ष रखा जाय। दोनों देशों के प्रतिनिधि 
ऋुस्तुनतुनियां में मिले लेकिन वे 'किसी समझौते पर नहीं पहुंच सके 
चयोंकि दोनों देशों ने मोसुल के तेल कूपों पर अपना अधिकार का 
दावा किया ।-मुदरोज युद्ध-विराम के समय (३० अवतूबर १९१८) 
ब्रिटिश फीजों का जिले के एक चौथाई भाग पर कब्जा था छेकिन 
इसके वाद ८ नवम्बर को ब्रिटिश फौजों ने आगे बढ़कर मोसुल शहर 
पर गपना झंडा फहरा दिया । 

६ अगस्त १९१४ को तुर्की ने इस विवाद को परिषद के सामने 
रंखा। तुर्की ने कहा कि पहले मोसुछू पर उसका अधिकार था, युद्ध 
के समंय उस पर कमी अधिकार नहीं किया गया और वहां के लोग 
तुर्की श'सन को चाहते हे। ब्रिटेन में कहा कि प्राकृतिक सीमा व 


के 
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स्वित करना कठित था । संधि में कहा गया था कि जी और 
पोलेड की सीमा एक अन्तमित्र राष्ट्रीय आयोग (कमीशन) के संरक्षण 
में किये गये जनमत संग्रह के आधार पर निर्धारित की जाये। एसी 
अनुसार २० मार्च १९२१ को जनम संग्रह हुआ । सरकारों आंएं 
के अनुसार जर्मनी को ७०७,६०७५ मत तथा पोलेड को ४१९,३५५% 
मत पड़े । पोलेड वासियों ने उन जिलों पर दावा किया जहाँ उनदी 
संएवा अधिक थी । जमंनी ने कहा कि ऊपरी साइलेशिया प्रांत का 
आर्थिक दुष्टि से विभाजन करना असम्भव हूँ इसलिये उसके भविष्य 
का निर्णय वहां के बहु-संस्पकों द्वारा ही किया जाना चाहिये । जब यह 
झगड़ा चल ही रहा था कोरफैन्टी नाम के एफ पोलेड वासी ने कुछ 
अनियमित फौजों को लेकर साइलेशिया के एक बड़े भाग पर हमला 
बोल दिया। फ्रांसीसी फौजों ने सुले तौर पर पोलेड वात्ियों का साय 
दिया । स्थिति को काबू में करने के लिए उस स्थान को ६ ब्रिदिण बटा- 
लिपनें भेजनी पड़ी । अन्त्तित्र राष्ट्रीय आयोग (कमीशन) में फूट पढ़ 
गई और अंत में उसने १२ अगस्त १९२१ को इस मामलछे को घशीछ्य 
निवटाने के लिये राष्ट्रसंघ की परिषद्‌ के सामने रखा । परिप _ने 
ऊपरी साइलेशिया का अध्ययन करने के लिये बेल्जियम, ब्राणिल, चीन 
व स्पेन के ४ सदस्यों की एक समिति बनाई । इस समिति की रिपोर्ट 
के आधार पर परिषद्‌ ने २० अवतूबर १९२१ को निर्णय दिया कि 
ऊपरी साइलेशिया का विभाजन किया जाय । परिषद्‌ ने निर्णय किया 
कि अधिक संख्या का क्षेत्र जर्मगी को दिया जाय और पोलेंड को खनिज 
पदार्थों का क्षेत्र सौंगा जाय । १५ मई १९२२ को जम॑नी व पोलंड ने 
इस निर्णय को स्वीकार कर लिया और ९ जुलाई को अन्तमित्रराष्ट्रीय 
फौजों ने ऊपरी साइलेशिया खाली कर दी । 


अलबानिया की समस्या 
पेरिस के शांति-पम्मेलन ने अलवानिया की समस्याओं का निर्धारण 


राष्ट्र-संघ ये 


नहीं किया था । यूगोस्लाविया और यूनान ने अपनी सीमा के उस 
क्षेत्र पर काबू कर लिया था जिसका निर्घारण १९१३-१४ में किया 
गया था । अलवानिया का सीमा निर्धारण का प्रहन उलकझ् गया। 
दिसम्बर १९२० को अलवानिया को राष्ट्र-संघ का सदस्य बना लिया 
“गया । राज्य होने के आधार पर अलवातिया की स्वतंत्रता को 
सान्‍्यता दी गई । १९२१ में यूगोस्लाविया के १२०० सशस्त्र सैनिकों 
ने अलवानिया पर आक्रमण किया इससे एक और वाल्कन-युद्ध का 
खतरा पैदा हो गया । राष् संघ की परिपद्‌ ने राजदूतों की एक परि- 
'चदू बनाई और उसने १९१३-१४ के सीमा निर्धारण के अनुसार अल- 
बानिया की सीमा निर्धारित को । परिपद्‌ ने अलवानिया से यूगोस्ला- 
इविया'की सब फौजों के हटने का आदेश दिया । 
मोसुल विवाद ' 
 लासेन-संघि के अंतर्गत समझौता हुआ था कि तुर्की व इराक की 
सीमा ९ मास के अन्दर तुर्की व ब्रिदेन के एक मैत्रीपूर्ण समझौते के 
अनुसार निर्धारित की जाय। ऐसा न होने पर इस मामले को राष्टू- 
संघ की परिषद्‌ के समक्ष रखा जाय। दोनों देशों के प्रतिनिधि 
कुस्तुनतुनियां में मिले छेकिन वे "किसी समझौते पर नहीं पहुंच सके 
व्योंकि दोनों देक्ों ने मोसुल के तेल कूपों- पर अपना अधिकार का 
दावा किया मुदरोज . युद्ध-विराम के समय (३० अवतूबर १९१८) 
ब्रिटिश फौजों का जिले के एक चौयाई भाग पर कब्जा था लेकिन 
इसके वाद ८ नवम्बर को ब्रिटिश फौजों ने आगे बढ़कर मोसुल शहर 
पर अपना झंडा फहरा दिया । 


- . ६ अगस्त १९१४ को तुर्की ने इस विवाद को परिषद के सामने 
रखा। तुर्की ने कहा कि पहले मोसुल पर उसका अधिकार था, युद्ध 
के समंय उस पर' कभी अधिकार नहीं किया गया और वहां के लोग 
तुर्की श!सन को चाहते हँ। ब्रिटेन में कहा कि प्राकृतिक सीमा वे 
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नियमित अप्न इकदूठा करने के लिये तुर्की विवादारतद प्रदेश पर अपना 
अधिकार कायम करना चाहता है। खेहिन तुर्की व ब्रिटेन ने विवादा- 
रपद प्रदेश की स्थिति यथापूर्व बनाये रखने का निम्न तिया । 
अभाग्यवश दोनों देश उबत विथिति को कायम रसने में असफल रहे 
और दोनों की सीमा पर छड़ाई छिड गई । यह मामला अननु 4२ १९२१४ 
में फिर परिपद के सामने रखा गया । अन्तिम निर्णय होने तना एक 
अस्थायी सीमा निर्धारित की गई जिसया नाम बुध्ेह्ग रेसा रखा 
गया। १९२५ के थुर में स्व्रीडन, हंगरी वे बल्जियम के एक नसदस्थ 
आयोग (कमीशन) ने इस मामले पर विचार आरम्भ मिपा । सिनस्बर 
में इस आयोग की रियोर्ट परिषद्‌ के सामने रखी गई । परिपद्‌ ने 
मोसुल पर तुर्की की सावेभीम सत्ता का समर्थन किया और सुज्ञाव 
दिया कि वहा की जनता के आदधिका हित वंगे सुरक्षा उसी समय 
सम्भव है जब वह इराक के साथ मिला दिया जाय । इसी दौरान में 
विदव स्ययालय ने अपना विचार श्रकट किया कि परिषद्‌ का निर्णय 
दोनों दलों को मानना चाहिए । लेकिन मोसुल में फिर शगड़ा होवें 
फे कारण परिपद ने इर्कोनिया के जनरल लेडोनर को उक्त विपय 
में जांच करने के लिये निग्र॒ुवत्त किया । अपनी रिपोर्ट में लेंडोनर ने कहा 
कि तुर्कोवासी अस्थायी तुर्की क्षेत्र से इसाइयों को निकाल रहे हूं। १६ 
दिसम्बर १९२५ को परिषद ने निण॑य किया कि तुर्की-ईराक सीमा ब्रुपेल्स 
रेखा पर बनाई जाय और ब्रिटन इराक पर शासनादेश के रूप में २५ 
वर्ष तक अपना नियंत्रण रखे और मोसुल में कुदिश अल्पसंरुपकों 
के हिंतो की सुरक्षा के लिय वहः के स्कूलों म कुदशि भाषा चालू 
रखी जाय और सरकार में कुदिशों को भी नियुक्त किया जाय | इन 
निर्णयों को ब्रिटेव और इराक दोनों ने स्वीकार कर लिया। जून 
१९२६ में एक आंग्ल-तुर्की सघिपन्न पर हस्ताक्षर हुए जिसके अनुसार 
कुछ तेलकूप तुर्की को मिले। 
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,.. कोफू घठना 


-- -१९२३ में राष्ट्रतंध की परिषद को एक अन्तर्राष्ट्रीय संकेटकालोन 
स्थिति का सामना करना पड़ा । २७ अगस्त को यूनान व अल्वानिया 
की - सीमा निर्धारित करने वाले कमीशन के इटलीवासी अध्यक्ष, 
अन्य- इटालियन अधिकारियों तथा एक दुभाषियें को यूनान में मृत्यु 
का शिकार होना पड़ा । इटली सरकार ने तुरंत यूनान को एक चुनौती 
दी जिसमें उससे सरकारी त्तौर पर क्षमा याचना को कहा गया । 
इटली ने ५ करोड़ डालर की क्षतिपूर्ति ५ दिन के भीतर चुका देने 
की मांग की । 

इस चुनौती को स्वीकार करने के लिये २४ घंदे का समय दिया 
शया। यूतान ने इसे अस्वीकार कर दिया और राष्ट्रसंघ में अपील 
की कि ३१ अगस्त को इटछी सरकार ने यूनान के द्वीप कोर्कू पर बम 
वर्षा-की | परिषद्‌ में इटली के प्रतिनिधि सालान्डा ने'इस मामले 
को सुलझाने के लिए राष्ट्रसंघ- को अयोग्य वताया और कहा कि इटली ने 
कभी भी युद्ध का इरादा नहीं किया । मुसोलिनी ने-कहा कि यह घरेलू 
मामला हैँ और इसमें वाहरी हस्तक्षेप सहन नहीं किया जायगा। 
राप्ट्रसंध ने इस मामले को पेरित्त में रा दूतों की परिषद्‌ के सुपुर्द 
कर दिया-। .राजदृतों ने कहा कि यूनान में की गई हत्याथें गैर कानूनी 
थीं, 'इसके अतिरिक्त इटली की' चुनौती भी बड़ी कठोर और अन्यायपूर्ण 
थी.। राजदूतों ने' सिफारिश की कि यूनान को माफी मांगनी चाहिये, 
हत्या'करने वालों को दण्ड दिया' जाना चाहिये और ५ करोड़ डालर 
की क्षति पूर्ति देनी चाहिये .। ये'शर्ते मंजूर कर ली गईं और २७' 
सितम्बर को इटली द्वारा कोर्फू छोड़ने पर यूतान और इटली में फिर 
मेत्री हो गई । निस्सन्देह इसमें राष्ट्रसंथ की विजय हुई लेकिन इससे 
यह जाहिर हो गया कि वह बड़े' देश के खिलाफ विश्वास और दुढ़ता' 
के साथ- कार्रवाई. नहीं कर सकता. ! « 


४६ अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 
यूनान-वल्गेरिया मामला 


अबतूबर १९२५ को यूनान व वल्गेरिया के रक्षकों के बीच 
डेमिरटापु में दो दिन तक गोली चली । परन्तु एथेन्स में इस आद्यय के 
समाचार पहुँचने पर कि आक्रमण करने का इरादा पहले वल्गेरिया ने: 
किया यूनान के युद्ध मंत्री ने अपनी सेना को बल्गेरिया के नगर पट्रिल 
में घुसने का आदेश दे दिया। २२ अवतूबर को यूनानी फोजें बल्गेरिया 
के भीतर ५ मील तक घुस गई और ७० वर्ग मील क्षेत्र पर अपना 
अधिक।र जमा लिया। बल्गेरिया ने राप्ट्रसंघ की परिषद में यूनान के 
विरुद्ध अपील की । परिपद्‌ ने दोनों देशों को आदेश दिया कि ये 
अपनी फीजें अपने-अपने देश में वापस हटा लें॥। इस आज्ञा का पालन 
किया गया | एक जांच कमीणन ने निर्णय दिया कि बल्गेरिया पर 
यूनान का आक्रमण अन्यायपूर्ण था और यूनान को २१०००० डालर 
क्षतिपूति देनी चाहिये। १ मार्च १९२६ तक यूनान ने यह राशि 
चुका दी । राष्ट्रसंध की इस सफलता से वाल्कनों में सुरक्षा क्यो 
भावना उत्पन्न हो गई । 


दक्षिण-अम रीकी विवाद 


सितम्बर १९३२ में पिरूवियन सेना ने जब अमेजन नदी पर 
कोलम्बिया के लेटाशिया वन्दरगाह पर कच्जा कर लिया तो परिषद्‌ 
ने अमरीका से कूटनीतिक समर्थन प्राप्त कर पिरूवियन सेना पर जोर 
डाला कि वह उतत क्षेत्र में हिसात्मक कारंवाई न करे और वहां 
से हट जाय । ८ दिसम्बर १९२८ को विवादास्पद क्षेत्र चाको जिले 
में बोलीविया और परागवे के बीच सशस्त्र संघर्ष छिड़ गया | इस 
पर राष्ट्रसंध की परिषद्‌ ने उक्त मामले में हस्तक्षेप करते हुए दोनों 
दरों से कहा किवे विवादास्पद क्षेत्र के प्रश्न को ज्ान्तिपूर्ण ढंग से - 
सुरुझागे का प्रप्त्त करें । दोनों देशों ने अन्तर्भमरीकी सम्मेलन के . 
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निर्णय को मानना स्वीकार कर लिया । यह सम्मेलन उस समय 
वाशिंगटन में हो रहा था । सम्मेलन के आदेशानुसार वोलीविया और 
परागवे के बीच परस्पर आक्रमण न करने सम्बन्धी एक समझौता 
हुआ । इस समझौते का उद्देश्य केवल! उक्त क्षेत्र में उपद्रव रोकने 
का था। किन्तु १९३२ में विवादास्पद क्षेत्र पर दोनों देशों में 
पुनः संग्राम छिड़ गया । १९३४ में राष्ट्रसंघ के एक जांच कमीशन 
ने अमानुपिक तथा अन्यायपूर्ण कारंत्राइयों को रोकने के लिए आक्रमण- 
कारी देशों को शस्त्र पहुँचाने पर पावन्दी लूगा दी। उसी बीच परागवे ने, 
जो विवादास्पद क्षेत्र १९ अपना दखल जमाये हुए था, राष्ट्रसंघ 
असेम्बडी (महासभा) के एक शांतिप्रस्ताव को ही अस्वीकार कर 
दिया । फरवरी १९३५ में परागवे ने राष्ट्रसंध के समक्ष अपना त्याग- 
पत्र प्रस्तुत किया जो दो वर्ष बाद स्वीकार किया गया । इस तरह 
परागवे और बोलीविया के मामले से रापष्ट्रसंध को हाथ धोना 
पड़ा । आखिर १९२९ में दक्षिणी अमरीकी राज्यों द्वारा मध्यस्थता 
करने पर दोनों देशों में समझोता हो गया । 


आथिक सहायता 


इसमें संदेह नही कि राष्ट्रसंघ विकट राजनैतिक मामलों को सफ- 
लता से सुलझाने में निहायत विफल रहा लेकिन जिस खूबी के साथ , 
उसने उस समय की डवांडोल आर्थिक स्थिति को सम्भाला वह अत्यंत 
सराहनीय हैँं। आस्ट्रिया की गणतंत्री सरकार युद्ध विराम के बाद 
उत्पन्न आथिक समस्याओं को सुलझाने में नितांत असमर्थ रही | सेंट 
जमेंन की संधि पर हस्ताक्षर होने के बाद कई सहायता कार्यक्रम हाथ 
में लिये गये । आस्ट्रिया को उधार अन्न सहायता भेजी गई । इसके अति- 
रिवत उसकी आर्थिक हालत को मजबूत बनाने के लिये १९१९ में 
ब्रिटेन, फ्रांस और इटली ने मिलकर उसे ४ करोड़ ८० छः/ख डालर 
घेदागी दी। अमरीका ने भी आस्ट्रिया को २ करोड़ ४० लाख डालर , 
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दिया। इसके अछावा १०१० से १९२१ तक अंनर्राष्ट्रीय कोप से उसे 
१० करोड डालर ऋण प्राप्त हुआ । इस तरह आस्ट्रिया को पतन के 
गत में गिरने से चनाया जा सतत । 


इधर आरिट्रया भी अपने गराचें में जहां तक कंटोनी हो सके करने 
को तैयार हो गया ! बहा १८४०० कागजी क्राउन की कीमत एक 
सोने के क्राउन के बराबर कर दी गई। बचत की दृष्टि से ८०००० 
अधिकारी नौकरों से बररास्त कर दिये गये। इन सब कारवादयों से 
आस्ट्रिया की आ्िक स्थिति में इतना परिवर्तन हुआ कि १ जून 
१९२६ में राष्ट्ध को उस पर से अपना आथिक नियंत्रण उठा लेना 
पड़ा । 

दिसम्बर १९२३ में राष्ट्रसंध की परिषद ने हंगरी के आर्थिक 
पुननिर्माण के लिये एक योजना स्वीकार की। इसके अनुसार वहां 
१--मद्रा स्फिति को रोकना तथा क्राउन की डगमगाती हारूत को स्थिर 
करना, २--एक स्वतंत्र वैक की स्थापना, ३--३० जून १९२६ तक 
बजट को संतुलित अवस्था में लाना, ४--२५ करोड़ स्वर्ण क्राउन की 
ऋण सहायता तथा, ५--राष्ट्रसंघ द्वारा एक कमीश्नर जनरल के 
जरीये नियंत्र०ण रखना था। यह योजना मई १०२४ में लागू की गई। 
बोस्टन के जेरमिया स्मीथ हंगरी में राष्ट्रसंघ के कमिश्नर जनरल 
नियुवत हुए । वजट निर्धारित तिथि से डेढ़ वर्य पहले ही संतुलित कर 
लिया गया। १० जून १९२६ को राष्ट्रमंघ की परिपद ने हंंगरी पर से 
आशिक नियंत्रण हटा लिया। 

राष्ट्रसंघ ने १९२४ में यूनान को लगभग ५ करोड़ डालर कौ 
विदेशी ऋण सहायता दी जिससे यूनान १९२२ में तुकों से हुए युद्ध के 
अपने १५ लाख शरणार्थी वसा सके। शरणार्थियों के बसाने के लिये 
राष्ट्रसंघ ने एक कमीशन भी नियुक्त किया। इस कमीशन से ४ वर्षों . 
के भीतर १४३००० शरणा्ियों को देहातों में और २८००० को ' 
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नागरिक क्षेत्रों में वलया । उसने उनके लिये ७६००० मकान वनवाये 
और उत्पादन क्षेत्र बढ़ाकर दूना कर दिया । इसी तरह वल्गेशिया सर- 
कार को उसके २२०००० शरणार्थियों को वसाने के लिये, अविसिनिया 
को अपनी मुद्रा सोने के आधार पर निर्धारित करने और स्वतंत्र डाजिय 
नगर को अपना बन्दरगाह सुत्रारने के लिये विदेशों ऋण दी गई। 
इस तरह राष्ट्रीय आथिक पुननिर्माण द्वारा राष्ट्रसंव ने अपनी योग्यता 
का परिचय दिया । 


सार का प्रशासन 


वर्सेल संधि के अनुसार राष्ट्रसंघ को सार वेसिन पर १५ वर्ष 
तक शासन करने का अधिकार मिला । हार्तों के अतसार परिषद 
द्वारा नियुक्त ५ सदस्यों के कमीशन को उक्त ज्षेत्र पर शासन करने 
का अधिकार था। इस कमीशन में एक सदस्य फ्रांसका, एक सार का 
और तीन सदस्य फ्रांस अथवा जमनी को छोड़ कर किसी अन्य देश के 
होने चाहिये थे । परिपद ने फरवरों १९२० में अपने दूसरे अधिवेशन 
में एक फांसीसी देशभवत एम. राल्ट की अध्यक्षता में एक शासक 
कमीशन की नियुक्ति की | कमीशन में फंस का प्रभाव अधिक होने के 
कारण फ्रांस ने सार में ५००० सैनिकों की अपनी एक सैनिक टुकड़ी 
कायम रखी और वहां फ्रांसोसी मुद्रा छागू की। यही नहीं वल्कि जर्मन 
विद्याथियों पर फ्रांसीसी स्कूछों में भर्ती होने के लिये दवाव डाला गया | 
१९२३ में जब सार के खनिकों ने वेतन वृद्धि की मांग करते हुए 
हड़ताल कर दी तो कमीशन ने उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की। 
इस कारंवाई के विरुद्ध भारी आंदोलत पैदा हो गया। किंतु राष्ट्रसंघ 
ने कमीशन की अत्याचारपूर्ण कार्रवाइयों की निंदा नहीं की और 
केवल सुझाव रखा कि विदेशी सेना को हटाकर वहां स्थानीय सेना को 
नियुक्त किया जाना चाहिए। १९२६ में राल्ट ने इस्तीफा दे दिया। 
उनके स्थान पर कमीशन के अध्यक्ष कताडा के जार्जे स्टेफेन्स, सर 
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अत्यन्त गृथे होने के कारण उनमें कई बार झगड़े उठे, जिनमें कुछ 
परस्पर समझौता से और कुछ हाई कमिश्तर के हस्तक्षेप से शांत 
किये गये । फिर भी स्वतंत्र डांजिंग नगर कई प्रकार के झगड़ों से घिरा 
होने के बावजूद आधिक दृष्टि से काफी तरवकी कर गया और उसका: 
व्यापार पहले से चौगना अधिक बढ़ गया। १९३९ में डांजिग को 
जिन वृरे दिनों का सामना करना पड़ा, उनका उल्लेख बाद में किया 
जाएगा । 


| 


आादिष्ट प्रणाली 
पेरिस शांति सम्मेलन द्वारा निमित आदिष्ट प्रणाली निरीक्षणार्थ 
राष्ट्रसंधघ के आवीन कर दी गयी । शांति संधियों के अंतर्गत जर्मनी को 
उपनिवेश्ञों से अपना सारा अधिकार उठा कर मित्र राष्ट्रों के सुपुर्द कर 
देना पड़ा। इधर तुर्की को भी अरब देशों पर से अपना कब्जा हटा 
लेना पड़ा । जमंनी और तुर्की के अधिकार से मुक्त क्षेत्रों को राष्ट्रसंघ 
के सदस्थ राष्ट्रों के अधीन कर दिया गया, इस शझरते पर कि वे वहां 
के निवासियों के हितों का ध्यान रखते हुए शासन करेंगे । 
४2 * उक्त व्यवस्था के अनुसार निम्नलिखित निर्णय किये गये : (१) 
 असनादेक्ष प्रदेशों पर शासन करने वाले आदिष्ट राज्य उस देश, की 
प्रगति की वाषिक रिपोर्ट राष्ट्र संघ की परिषद को प्रस्तुत करेंगे । 
/ (२) प्रत्येक आदिप्ट प्रदेश पर निर्यंत्र॥ अथवा शासन ,संरक्षण 
' व्यवस्था राष्ट्रसंघ के परिषद्‌ के आदेशानुसार होगा और (३) आदिष्ट 
राज्यों की वाषिक रिपोर्ट का निरीक्षण करने के लिए एक स्थायी 
कमीशन (आयोग) की नियुक्ति की जायेगी । * 
बासन-सुविधा के लिए आदिष्ट प्रदेशों को “आ,” “ब,” और “स 
तीन वर्गों में विभाजित, किया गया | वर्ग “अ” में तुर्की के भूतपूर्व 
, प्रदेश इराक, सिरिया, केवनान, फिलस्तीन तथा ट्रांसजोर्डनिया रखें 
गये। ये प्रदेश इतने विकसित थे कि एक स्वतस्त्र राष्ट्र के रूप में स्थित 
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प्रदेशों के मागरिक थे । १९२७ में सदस्यों की संख्या वढ़ाकर ११ कर 
दी गई | शामिल किये गये दो सदस्यों में एक जर्मनी का और एक- 
अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघ का प्रतिनिधि का। उक्त कमीशन का काम केवल 
सलाह देना था किन्तु व्यावहारिक तौर पर वह आदिष्ट क्षेत्रों के 
निवासियों की वापिक रपोर्टों का निरीक्षण भी करता था । 

इस प्रणाली के अनुसार आदिप्ट देशों को अपना शासक चुनने 
का अधिकार था । किन्तु इराक, फिल्स्तीन और सिरिया में जनता 
की इच्छा की उपेक्षा की गई और उनकी राय नहीं ली गई। मेसो- 
पोटामिया में अरबों ने ब्रिटिश शासनादेश के विरूद्ध विद्रोह कर दिया 
जिससे ब्रिटेन को इराक सरकार को मान्यता देनी पड़ी। हेजान के 
बादशाह हुसेन के शाहजादे फंजल को इराक का शासक नियुक्त किया 
गया । ३ अक्तूबर १९३२ को इराक राष्ट्र संघ का ५७ वां सदस्य बन 
गया। इधर फिल्स्तीन में अरबों और यहुदियों के बीच दंगा बढ़ता 
गया और ब्रिटेन उनमें समझौता कराने में निहायतल असफल रहा। 
सिरियाई जनता को उनकी इच्छा के प्रतिकूल फ्रांसीसी नियंत्रण में कर 
देने से सिरिया में फ्रांसीसी शासन के विरूद्ध १९२७ तक विद्रोह चलता 
रहा। तुगोलेंड और कैमरून को बाहरी आक्रमण से रक्षा के लिये 
फ्रांस को वहीं की सेनाओं का प्रयोग करने की आज्ञा दी गई। 
पश्चिमी समीआ क्षेत्र में विद्रोह करने वालों के खिलाफ 
सख्त कार्रवाई की गई। किन्तु वाद में आदिप्ट प्रणाली की धोर 
आलोचना करते हुए उससे सहयोग हटाने का निश्चय किया गया। 

स्थायी आदिष्ट कमीशन की रिपोर्ट में बताया गया कि शाससना- 
देश प्रदेशों की जनता को अपनी शिकायतें पेश करने का मौका नहीं 
दिया गया जिससे उनमें असंतोप उठा मौर वाद में वही विद्रोह का 
कारण बन गया । 

अल्प सख्यकों की रक्षा 
१९१९ में यूरोप के पुननिर्माण के समय राष्ट्र संघ को करीब ३ 
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प्रतिनिधियों को लेकर “अल्पसंख्यक समिति” की स्थापना की गई । 
समिति ने निर्णय किया कि अल्पसंख्यकों के मामछे को परिषद्‌ के समक्ष 
अस्तुत किया जाया करे अथवा नहीं । 


समिति के निर्णयानुसार परिपद्‌ ने अल्पसंख्यकों के विवाद से सम्ब- 
ग्वित सरकारों पर अपना निर्णय छादने के बजाय दोनों दलों में समझौता 
कराने का रास्ता अत्तियार किया। किन्तु इस हालत में भी वह 
स्थायी शान्ति कायम रखने में नितात असफल रही और इससे सारी 
व्यवस्था भंग हो गई । 


१९३४ में पोलेड ने अल्पसंख्यकों की रक्षा करने में सहयोग देने 
से इल्कार कर दिया। उससे कहा कि जब तक इस सम्बन्ध में कोई 
सुदृढ़ व्यवस्था अपना नहीं छी जाती अल्पसंरुकों को रक्षा में वह सहयोग 
तहीं दे सकता। पोर्लंड की नीति और राज्यों ने भी अपनानी आरम्भ 
कर दी और राष्ट्रमंध को सहयोग देना वंद कर दिया। जमंनी यहुदी 

पसंख्यकों की रक्षा के लिये किसी तरह. से संधि से बंधित नहीं था । 
सितम्बर १९३५ के नूरेम्बर्ग के काननों के अंतर्गत यहूदी अल्पसंख्यक 
जमंती की नागरिकता से वंचित कर दिये गये । उनके बच्चों को सार्व- 
जनिक स्कूलों में भर्ती होने से रोक दिया यया | इसके अतिरिक्त और 
कई अत्याचारपूर्ण कार्रवाइयां यहूदियों के विषद्ध अपनाई गई । किंतु 
उक्त अत्याचार को बंद करने के लिये राप्ट्रसंव कोई भी कदम उठा 
ने सका । 


' बड़े विवादों में मध्यस्थता करने में. राष्ट्रंसंघकी असफलता 


एंसा अक्सर देखा'यया कि जिन बड़े विवादों में बड़े देशों का हाथ 
होता था उन विवादों में मध्यस्थता करने में राष्ट्रसंघ प्रायः असफल 
होता था । इस तरह वह केवल "साधारण विवादों को हो शांत करने 
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उल्लेख था। ब्रिद्रेन के विदेश मंत्री सर जान साइमन के अनुसार 
जापान के आक्रमण का उद्देश्य एशिया को साम्यवाद से वचाना था 
और यही कारण था कि राप्ट्रसंघ उसके विरुद्ध जल्दी कठोर कदम 
नहीं उठा पाता था | इसी बीच जापान ने समस्त मंचूरिया पर कब्जा 
कर लिया । इसने सितम्बर में राष्ट्रसंध के आदेश का उल्लंघन कर 
मंचूरिया को अपना उपनिवेश घोषित कर दिया । यही नहीं उसने 
चीन के भूतपूर्व शासक हेनरी पियूई को मंचूरिया में अपना संरक्षक 
नियुक्त कर दिया । मंचूरिया में जापान के आधीन मंचुको सरकार की 
स्थापना कर दी गई। इसी बीच चीन के साथ युद्ध विराम संधि हो 
जाने से जापान ने शंघाई वन्दरगाहु को खाली कर दिया। इधर 
लीटन कमीशन ने जापानी आक्रमण से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा 
कर एक लाख दछाददों की रिपोर्ट शब्द्रसंघ में प्रस्तुत की। रिपोर्ट 
में जापान के साथ उचित आधार पर समझौता करने की 
सिफारिश भी की गई थी। राष्ट्रसंत् ने जापानी कारंवाइयों की 
निन्‍्दा करते हुए कमीशन की तिफारशें स्वीकार कर लीं । किस्तु 
जापान ने समझौता सम्बन्धी सिफारिश को अस्वोकार करते हुए २७ 
मार्च १९३३ को राष्ट्रसंघ से इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रप्ंघ के अन्य 
सदस्य राष्ट्रों ने मंचुको सरकार को केवल मान्यता देने से अस्वीकार 
कर दिया। 


इथोपिया पर इटली का आक्रमण 


इटली में तानाशाही शासन के अधीन जनसंख्या में वृद्धि और युद्ध 
के कारण जनता की आयिक हालत खराब होने लूगी थी। मुसोलिनी ने 
जनता में उठती वगावत्त तथा असंतोष को ज्ञान्त करने के लिये शिकारी 
सनोवृत्ति अख्तियार की । उसकी आंखें अफ्रीका की ओर उठीं । २० 
जुलाई' १८३४ में आंग्ल-इटालियन मिस्री समझौता से इटालियन 
लोविया की सीमा और बढ़ा दी गई । ५ दिसम्बर १९३४ को इथोपषिया 


: राष्ू-संघ ' ५९ 


ऋण तथा बेंकों से उधार : देना. वच्द कर दिया जाय। (३) इटली 
से समस्त आयात रोक दिया जाय । (४) इटली को कच्चे माह का 
निर्यात बन्द कर दिया जाय । (५) राष्ट्संव के सदस्यों में पारस्परिक 
सहयोग कायम करके प्रतिवन्धों से हुई क्षति को कम करना । परन्तु तैल 
पर कोई प्रतिवनन्‍्ध नहीं लगाया गया । कमजोर मोर्चावन्दी और कूटनीतिक 
दृष्टि से अयोग्य होने के कारण इथोपिया को इटली के सामने झुकना 
पड़ा 4 २ मई १९३६ को इथोपिया के वादशाह हेली सेलेसी जहसलम 
को भाग खड़े हुए और राष्ट्रसंव के'महामन्त्री को तार दिया कि मे 
इथोवियाई जनता को नष्ट होने से बचाने के लिए अपनी राजधानी से 
भाग रहा हुं और जब तक इथोपिया स्वतंत्र नहीं हो जाता, में वहां 
नहीं लौटंगा । आपने राष्ट्र-संघ से अपील की कि वह इयोपिया पर 


इटली के आधिपत्व को मान्यता न दे और उसके विरुद्ध अपनी कार्रवाई 
जारी रखे । ; 


. ४४ जुलाई १९३६ को राष्ट्र-संध साधारण सभा के अध्यक्ष वानजी- 
लैंड (बेल्जियम के प्रधानमंत्री) ने रोम से आया एक पत्र पढ़ कर 
सुनाया, जिसमें लिखा था : “स्वतन्त्रता, न्याय, सम्यता तथा शांति के 
प्रतीक इटंली की सेना का इथोषियंत जनता ने आदर से स्वागत किया ॥' 
इंटली की सरकार भी इथोपिया में ऐसा ही कार्य करेगी, जो राष्ट्र-संघ 
के प्रतिश्षव॒ के अनुसार होगा और जिससे जनता को छाभ होगा ।” ५ 
० इधर इथोवियां के वादशाह हेली सलेसी अपने देश के लिए सदस्य 
रंप्ट्रों का. समर्थन प्राप्त करने के लिए प्रयलशील थे । उन्होंने राष्ट्र- 
संघ: की साधारण सभा में कांपते हुए शब्दों में कहा--' यदि कोई शक्रित- 
शाली सरकार कमज़ोर जनता को कुचल रही हो, उस हालत में उस जत्ताः 
को-हक है कि वह राष्ट्र-संघ से न्‍्याय..के लिए. अपीक् करे जो निष्पक्ष 
होकर मानवता के नाम'पर उसकी सुनवाई करे ।” किन्तु उक्त. अपील 
का राष्ट्र-संघ पर कोई असर नहीं हुआ और इथोपिया सदा के / लिए 
तंष्ट हों-गया.। 45 ४ 29 आम 0 च2 3 + दीटी कह तय 
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राष्ट्र संघ ६१ 


जांच करना था । किन्तु इटली, जमं॑नी तथा पुतंगाल आरम्भ से ही 
समझौता-विरोधी कारंवाई करते रहे और उन्होंने समझौता को तनिक भी 
सहत्व न दिया, जिसके कारण समझौता नितानत असफल रहा। समझौता 
के विफल हो जाने से फ्रेको को इटली और जर्मनी से शस्त्र तथा गोला-वारूद 
खरीदने का मौका मिल गया । २ अक्तूत्र १९३७ को राष्ट्र-संध की 
महासभा ने आदेश दिया कि स्पेन की भूमि पर जो विदेशी फौज़ें 
'पड़ी हुई हैँ, वे अविलम्ब हटा ली जांय। इटली और जमंनी ने अपनी 
फौजें हटाने से साफ इन्क/र कर दिया, किन्तु इस पर राष्ट्र-संघ कुछ 
भी नहीं कर सका । नतीजा यह हुआ कि स्पेन में गृह-युद्ध जारी रहा। 
मार्च १९३९ में मेंडिड और बार सिलौोना पर विद्रोहियों का कब्जा हो 
जाने के साथ ही स्पेन का तीन वर्षीय युद्ध समाप्त हो गया । इस तरह 
स्पेन में फ्रेंको सरकार की स्थापना हो गई । ब्रिटेन, फ्रांस और अमरीका 
ने फ्रेको सरकार को जनता की वास्तविक सरकार कह कर मान्यता दी । 
इस तरह राष्ट्र-संघ की उपक्षा और अप्रभावशाली ताकत के कारण स्पेन 
के जनतन्त्री शासन का अन्त हो गया । 


चीन जापान युद्ध 

मार्च १९३३ में जापान रः्पट्र-संघसे अलग हो गया और मंचूरिया 
चर उसने अपना अधिकार सुदृढ़ बनाये रखा। अप्रैल १९३४ में उसने 
जापानी मुनेरो सिद्धांत की घोषणा करते हुए दावा किया कि प्रज्ञांत क्षेत्र 
में शांति स्थापना जापान ही कर सकता है । घोषणा में कहा गया कि 
थूर्वी एशिया में शांति स्थापना के काम में केवल चीन को छोड़ कर 
और कोई देश भाग नहीं ले सकता । जापान ने यह भी चेतावनी 
दी कि विदेशी शक्तियों ने यदि चीन को किसी भी तरह 
का सहंयोग दिया--चाहे वह टैकिनकल हो अथवा आथिक---उसका 
परिणाम बड़ा भयंकर होगा। १९३५ में जापान ने पैपिग, 
तेनसिन तथा चाहर पर कब्जा कर वहां पूर्वी होपे स्वायत्त सरकार 


हर अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


'के नाम से एक कठपुतली सरकार की स्थापना कर दी। १९३६ में 
उसने भीतरी मंगरोलिया के एक क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और वहां 
एक दूसरी स्वायत्त सरकार की स्थापना कर दी । जापानी सैनिक 
अधिकारियों ने चीनी रीति रिवाजों की उपेक्षा कर उत्तरी चीन में 
जापानी माल की खपत बढ़ानी शुरू कर दी और चीनी व्यापार पर 
कठ्जा कर लिया । ७ जुलाई १९३७ को लुकावों चिआवो में जापानी 
,और चीनी सैनिकों के बीच मुठभेड़ हो गई और जापान ने यद्ध का 
एलान किये बिना चीन पर हमला कर दिया । जापानी विदेश मंत्र 

) हिरोता ने घोषणा की कि विशाल चीनी दीवार के दक्षिण एक नये 
कड़ी राज्य की स्थापना की जायगी । उन्होंने अपनी घोषणा में कहा : 

: पूर्वी एशिया में जापान की नीति जापान, मंचूकूवों तथा चीन की 
बुनियाद को परस्पर समझौता तथा सहयोग से मजबूत तथा स्थायी 
बनाना है । जापान की नीति अपने को चीन तथा मंचूकूवो के कम्यु- 
निसट आक्रमण से रक्षा करना है । इस धोपणा के तत्कारू बाद ही 
जापानी सेना न शंघाई के एक. क्षेत्र पर कठ्जा कर लिया और चीन 
को अपनी राजधानी नानकिंग से हटाकर हांकवों और वाद में चुंगकिगः 
ले जाने के लिये मजबूर किया । 


सितम्बर १९३७ में चीन ने राष्ट्रसंघ में अपीक की और उसका 
मामला एक सुदूरपूर्वी 'परामशंदातू समिति को सौंप दिया गया + 
चीन ने शिकायत की कि जापान ने चीन पर आक्रमण कर १९२२ 
में हुई ९ देशों की संधि का उल्डंवत किया है । चीन की शिकायतें 
राष्ट्रसंघ की साधारण सभा ने स्वीकार कर लीं और निश्चय किया 
कि राष्ट्रसंघर के सदस्य राष्ट्र ऐसी कोई भी कार्रवाई न करें जिससे 
कि चीन को धवका पहुँच अथवा उसे कमजोर वनाये। इसके अतिरिक्त 
सदस्प राप्ट्रों से कहा गया कि वे जहां तक सभव हो सके चीन की 
मदद करें। नवम्बर में ५ -राप्ट्रों की संधि से सम्बन्धित राष्ट्रों 
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(जापान के अतिरिक्त) का एक सम्मेलन ब्रुसेल्स में हुआ किन्तु विना 
किसी निर्णय के वह स्थगित हो गया । १६ सितम्बर १९३८ में हुए 
राष्ट्ररंघ की महासभा के १९ वें अधिवेशन में चीन ने जावान 
के विरुद्ध कारंवाई की अपील की किन्तु इस बार यह साफ कह दिया 
गया कि कारंवाई का कदम उठाना सदस्थ राष्ट्रों की इच्छा पर हैं 
यह उन पर जबरदस्ती लादा नहीं जा सकता । 


चीन को राप्ट्रसंध से कोई सहायता न मिलते देख साम्राज्यवादी 
जापान नें राष्ट्रवादी सेना को बुरी तरह परास्त कर अमोय, केंटन 
तथा हेनान के द्वीप पर अधिकार जमा लिया। मार्च १९४० में 
जापान ने राष्ट्रवादी चीन के गद्दार वांग चिग-वाई के अधीन नानकिंग 
में एक नई कठपुतलछी सरकार की स्थापना कर दी। वांग चिंग-वाई 
ने जापानी संरक्षण में रहना स्वीकार कर लिया। सन्‌ १९४१ .के 
अन्त में चीनी युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध में परिवर्तित हो गया। ,इस 
तरह राष्ट्रसंध चीन को जावानी हमले से रक्षा करने में निहायत 
असफल सिद्ध हुआ । 
, १९३८ में जर्मनी ने आस्ट्रिया पर कब्जा कर लिया और 
चेकीसलोवाकिया को अपनी सीमा में मिला लिया। उसने १९३९ मैं 
अल्वानिया पर भी कब्जा कर लिया । ३ सितम्बर १९३९ *'को जर्मनी 
ने डांजिग और पोलेड के गलियारे पर हमला कर दिया और वहीं से 
द्वितीय विश्वयुद्ध आरम्भ हुआ। इन दिनों में राष्ट्रसंव ने कई बार 
विश्व शांति प्रस्ताव स्वीकार किये किस्तु युद्ध को-रोकने के लिए 
उसने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की ।-न तो उसमें सैनिक ताकत थी 
और न प्रभावशाली आवाज जिससे युद्ध को रोका जा सके । नतीजा 
यह हुआ कि १९३९ के अन्त तेक यह संस्था सदा के लिये समाप्त हो 
गई। एरियाना पार्क स्थित इवेत-प्रासाद जिसमें राष्ट्रसंध का निवास 
था वही उसका केन्र बना । हा 
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अन्त्येष्टि-क्रिया 
३ दिसम्बर १९३८ को रूप्त ने फिनलेंड पर आक्रमण किया । ' 
फिनलेंड ने राष्ट्रसंध में अपील की कि साम्यवादी आक्रमण से 
उसकी रक्षा की जाय और आक्रमणकारी के खिलाफ अविलेब सख्त 
कार्रवाई की जाय | अजेंगण्टाइना ने प्रस्ताव रखा कि रूस को रा्ट्रमंघ 
से निकाल दिया जाय किन्तु रूस ने उक्त प्रस्ताव सम्बन्धी बहस में 
भाग लेने से इन्कार कर दिया । इस पर राप्ट्रसंघ ने रूस के विरुद्ध 
अर्जेण्टाइना का प्रस्ताव निविरोध स्वीकार कर घोषणा की कि चूंकि 
सोवियत संघ न राष्ट्रसंब-प्रतिश्नव का उल्ल्घत किया है इमप्तलिये वह 
राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं हैं। किन्तु रूस के रष्ट्रसंघ से हटाये जाने 
से फिनलेड का उससे कोई लाभ नहीं हुआ क्योकि इससे फिनलेड 
प्र रूस का आक्रमण बन्द नहीं हुआ | हां इतना जरूर हुआ कि राष्ट्र 
संघ के कुछ सदस्यों ने फिनलेड की हारूत खराब देख उसे नैतिक तथा 
वस्तुओं से सहायता दी । किन्तु जो कुछ सहायता मिली वह अपर्याप्त 
थी और वह भो काफो देर में पहुँची । इसका परिणाम यह हुआ कि 
फिनलंड बुरी तरह परास्त हुआ और १२ मार्च १९४० को उसने रूस 
के सामने आत्मसमर्रण कर दिया। लगभग ७ वर्ष तक (१९३९-४६) 
राष्ट्रसंध एक मृत प्राय संस्था के रूप में रहा । 
द्वितीय विश्व यूद्ध विराम वार्ता के बाद ८ अप्रैल १९४६ को 
राष्ट्लूथ की महाप्तमा की अन्तिम बैठक जनेवा में हुईं। इसमें ३४ 
देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। महासभा के अध्यक्ष ने अपने 
अन्तिम भाषण में कहा “हम जानते है कि हम में नैतिक उत्साह 
का अभाव है और यह भी कि कई जगह जहां हमें सख्ती से काम 
लेना चाहिये था वहां हमने ढिठाई को तवा अपने निर्णय तथा 
नियमों को छागू करवाने में निहायत अवफरठ रहे ।” अव्यर्ण के भाषण 
के बाद उपाध्यक्षों का चुनाव हुआ । उपाध्यक्ष के ८ स्थानों में से जब 
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अजेंटाइना . को एक भी प्राप्त नहीं हुआ तो वह भवन त्याग कर बाहर 
चला गया। इस पर सरहार्टछे शा क्रास ने कहा, लेकिन यह तो 
राष्ट्रसंघ की अन्त्येष्टि क्रिया का समय हैं । इस समय इस प्रकार 
का कलह करने से क्या लाभ हैं ।” इस तरह राष्ट्रसंघ को १६९ अप्रैल 
१९४६ को एरियाना पार्क में दफना दिया गया । राष्ट्रसंघ का दफन 
करते हुए कहा गया : “आज से राष्ट्रसंध की कोई वैडक नहीं होगी 
और वह सदा के लिये समाप्त हो गया । 


राष्ट्रसंघ के पतन का कारण 
इसमें संदेह नहीं कि युद्ध को समाप्त कर शांति स्थापना के लिये राष्ट्र 
संघ का निर्माण मानवता के इतिहास में एक अपूर्वे प्रयास था। यथ्व वि अपने 
उद्देश्यों तक पहुंचने में यह निहायत विफल रहा किन्तु सम्यता के इतिहास 
में शांति स्थापना का यह प्रयोग काफी महत्वपूर्ण और अपूर्व था। 
अब हमें देखना हैं कि वे कौन से ऐसे कारण थे जिनकी वजह से यह 
प्रयोग असफल रहा क्योंकि इससे हमें आगे वढ़ने में काफी सुविधा हो 
जायेगी। हम पिछली कमजोरियों से सवक लेकर आगे सावधानी से 
बढ़ सकेंगे। हमें मालूम हो जायेगा क्रि थोड़े से छोगों की आंतकवादी, 
अत्याचारपूर्ण तथा स्वार्थेपृर्ण कारंवाइयों से किस तरह से सारी मान- 

बता को हानि पहुंच सकती है । 

राष्ट्रसंघ की सीमायें 
जिस समय राष्ट्संघ काफी प्रभावशाली रूप में था उस समय भी 
उसका प्रभाव तमाम विश्व पर नहीं था वल्कि कुछ राष्ट्रों तक ही 
सीमित था और यही कारण था कि उसका प्रभाव सीमित था। आरम्भ 
में ही अमरीका के राष्ट्रसंघ से अलग हो जाने से शांति की रक्षा की 
ओर राष्ट्रसंघ के प्रयास और प्रभाव को भारी धक्का लगा। इसके 
अतिरित जापान, जर्मनी तथा इटली जैसे बड़े राष्ट्रों के त्यागयन्न दे देने से- 
राष्ट्रसंघ और भी अधिक'कमंजोर हो गया और उसकी 'सीमा और संकचित'' 
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हो.गई। इसके साथ ही राष्ट्रसंघ ने जानवूझकर अपने कार्यो की सीमा कम < 
कर ली । १९२६ में मेक्सिको जब गुप्त रूप से निकारगुआं सरकार ,के 
राजनंतिक दुश्मनों को सहायता दे रहा था निका रगुआं सरकार ने मेक्सिको 
के खिलाफ राप्ट्रसंव में अपील की । किन्तु वजाय इसके कि झगड़ा मैत्री- 
पूर्ण ढंग से सुलझा लिया जाता अमरीकी सरकार ने अमरीकी तथा विदेशियों 
की जान व माल की रक्षा के लिये निकारगुआं को रक्षक जहाज 
भेज दिये। इस पर राष्ट्रम्न॑ंघ में एक प्रस्ताव स्वीकार कर घोषणा की गई 
कि केन्द्रीय अमरीका में शांति की स्थापना करना उसके अधिकार से 
वाहर की वात्त है । इधर मिस्र, यद्यपि वह १९२२ में एक स्वतंत्र राज्य 
माना जा चुका था, राष्ट्रसंघ की सदस्यता से पृथक कर दिया गया और 
इसे तरह आगपग्ल-मिस्री झगड़ों के साथ अन्तर्राप्ट्रीय विवाद की तरह 
व्यवहार नही किया गया। इसके अतिरिक्त चीन और बड़े राष्ट्रों के 
बीच विवाद भी राष्टूसंघ के हस्तक्षेप से वंचित रखा गया। इन सीमित 
अधिकारों तथा कार्रवाइयों के कारण राष्ट्रसंघ एक नर्पुँसक संस्था वन | 
गयी । एक दूसरी सबसे बड़ी कमजोरी राष्ट्रसंघ में यह भी थी कि वह 
भाषणों और बहस में अधिक व्यस्त रहता था और रचनात्मक कार्यों. 
में कम । उसकी जो कुछ व्यावहारिक कार्रवाइयां हुईं भी वह इतनी सुस्त 
भौर कमजोर थीं कि वह किसी राप्ट्र पर प्रभाव न जमा सकीं । | 


प्रतिश्रव के प्रति अविश्वास 

राष्ट्रसंध के जीवन में कुछ ही उसके ऐसे सदस्य थे जो अपने 
वायदों और घपथ के पक्के थे। प्रतिथव का उल्लंघन करने वालों के 
सिनल्यफ आथिक वहिष्कार नीति नितांत अप्रभावशाली सिद्ध हुई | इव्ली 
दृथोपियन विवाद में इटली के विरुद्ध आथिक बहिप्कार नीति का कोई 
भी परिणाम नहीं निकल्ठा । इटली ने अकेले होते हुए भी राष्ट्रपंव के 
धादेण का उल्लंघन किया। जापान ने न केवल राष्ट्रमंध के हस्तक्षेप - 
का तिरस्कार किया बल्कि उसने सुछे आम प्रतिश्रव का उल्लंघन किया। 
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अगस्त १९३९ में ही जब रूस ने जमनी के साथ परस्पर आक्रमंण नः 
करने की संधि की उसी समय प्रतिश्रव के प्रति उसका अविश्वास प्रकट 
हो गया, यही नहीं वल्कि फिनछूँड पर आक्रमण और पोलेंड को राष्ट्र 
संघ की सदस्यता से वंचित करने के लिये वाधित करने की उसकी 
कारंवाइयों से यह और भी साफ जाहिर हो गया कि वह राष्ट्रसंध के 
सिद्धान्तों पर चलने को तैयार नहीं । इस तरह अच्तर्राष्ट्रीय नैतिकता 
का गिर ज़ाना ही.राष्ट्रसंघ की असफछहूता का कारण बना। होबूस ने 
ठीक ही कहा था कि विता विश्वास के प्रतिश्रव बेकार है । 
सार्वलौकिक छित की भावना का अभाव 
एक सबसे बड़ी कमजोरी राणप्ट्रस्ंघ के चालकों में यह थी कि 
उनमें सार्वंलौकिक हिंत का ख़्याल नहीं था। इसके अतिरिक्त छोटे 
राज्यों की आक्रमण तथा अत्याचार से रक्षा करने की ताकत भी उसमें 
नहीं थो । राप्ट्रसंघ सत्ताधारी राष्ट्रों के वीच सहयोग स्थापित करने का 
एक यन्त्र बन गया | 'इसके अतिरिवत सदस्य राष्ट्रों में भी परस्पर 
सुसम्बन्ध नहीं था और उनकी जनता में संकुचित राष्ट्रीयता की भावना 
काफी तेज थी। इसी वजह से सार्वेहौकिक हित को भावना जांग्रतु 
नहीं हो सकी । शूमां के अनुसार राष्ट्र संघ और उसकी एजेंसियां मानव 
कल्याण तथा विश्व मैत्री की ओर कभी भी सफल सिद्ध नहीं हुई'। 


एकमत का सिद्धांत ; 

राष्ट्रसंघ के. संविधान.में कई बड़ी वड़ी कमजोरियां तथा त्रुटियां 
ीं। प्रतिश्रव के अनुसार किसी भी बैठक का निणयय राष्ट्रसंघ की, चैठक 
में उपस्थित तमाम सदस्य राष्ट्रों की राय से होता था । इस निर्णय में 
क्रेवल उन्हीं राज्यों की.राय नहीं ली जाती थी ज़िनका विवाद से 
सम्बन्ध होता था । , प्रतिश्रव के संशोधन पर परिषद की स्वीकृति 
द्रावश्यक होती .थी. कित्तु उस पर सदस्य .राष्ट्रों की पुष्टि. भी लेती 
ज़रूरी होती थ्री। ,जरहां तक .राष्ट्रसंघ की . महासभा का सम्बन्ध.; धा 
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घारा १५ में सिफारिशों तथा निर्णयों में अन्तर स्पष्ठ कर दिया गया 
है। सिफारिशों के मामले मे साधारण बहुमत तथा विर्णयों के लिये 
निविरोध मत लेना पडता था । इस त्तरह राष्ट्रसंघ की तमाम कार- 
वाइयां व्यावहारिक दृष्टि से सिफारिशों के रूप में होती थी । नतीजा 

यह होता था कि राष्ट्रलघ किसी भी राज्य को वैधानिक तौर पर दवा 
नहीं सकता था। इस तरह एकमत शासन अन्तर्राप्ट्रीय सहयोग के 
लिये बहुत बड़ा वाधक सिद्ध हुआ राष्ट्रसंव प्रतिश्रव में दूसरी खराबी 
यह थी कि वह शातिपूर्ण तरीके से सधियों के संशोधन के लिये उचित 
कदम नही उठाती थी। 

राष्ट्रीय शस्त्रीकरण को निरुत्साहित करने में असफलता 


राष्ट्रमघ को गस्त्रीकरण की सीमा निर्धारित करने का अधिकार 
नहीं था | यद्यपि लायड जाजे ने सुझाव दिया था कि शस्त्रीकरण 
का सीम[|करण सम्बन्धी समझौता सदस्य राप्ट्रों में होना चाहिये । 
उन्होंने कहा था कि राष्ट्रमंघ तभी सफल हो सकता है जब सेना के 
निर्माण तथा मंगठन में अमरीका, ब्रिटेन, फ्रास तथा इटली के बीच 
प्रतियोगिता न हो कर एकरूपता कायम हो । प्रतिश्रव पर हस्ताक्षर 
होने से पूर्व जब तक उक्त समझीता नहीं हो जाता तब तक राष्ट्रसंघ का 
कोई महत्व नहीं और वह केवल छलमात्र ही हैं । यद्यपि धारा ८ के अनु- 
सार राष्ट्रीय अम्त्रीकरण में इतनी कमी कर देनी चाहिये थी कि वह 
केवद अत्ममुरक्षा ही कर सके। किन्तु फिर भी राष्ट्रपंघ सामहिक 
सुरक्षा सम्बन्धी विश्वास सदस्य राष्ट्रों में पैदा नहीं कर सका। जहां 
एफ राष्ट्र मे शस्तीकरण में वृद्धि घुलहुई कि दूमरे राष्ट्रों में भय, 
अमंतोय तथा खलबली मचने लगी और उनकी नुरक्षा कार्रवाई 
दूसरों के खिये क्षाममणकारी कारंबार्ट मादूम हुए । उस तरह विश्व में 
छसी स्थिति ददा हो गई फिर प्ट्रों में प्रम्थार तनाव और जगरा बढ़ने 
खगा,। आमिय सस्त्रीपरण में विधघटन की धारा निहायव अमफरट रही। 


राष्ट्-प_ंघ | - - बटर 


प्रतिरोधी संस्था का अभाव . ' ०" 
सर सेमेएल होर ने १९३५ में जनेवा में अपने वक्‍तव्य में कहां 
था कि राप्ट्संघ कोई ऐसी संस्था नहीं जिसका तमाम राज्यों के ऊपर 
प्रभाव हो अथवा यह कोई ऐसी स्वतंत्र' संह्या नहीं जिसमें सभी देशों 
के प्रतिनिधि हों और जो स्वतंत्र हो जिक्षके निर्णय. पंर सभी अमल कर 
सके । इसमें तो वही राष्ट्र है जो विवाद पैदा करते हे और अपने वायदों 
और शपथ का उल्लंघन करते हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रसंध के पॉस 
'कोई अन्तर्राष्ट्रीय हवाई, जल तथा थर सेना नहीं जिससे कि वह 
'अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों के भंग करने वालों के खिलाफ जोरदार कार्रवाई 
कर सके। यही कारण था कि राष्ट्रसंघ उन राजनैतिक विवादों को 
सुलझाने में असफल रहा जिसमें बड़े राष्ट्रों का हाय था। राष्ट्रसंघ के 
पास जो कुछ सै निक ताकत अथवा प्रतिरोधी संस्या थी वह इतनी कमजोर 
तथा अप्रभावशज्ञाली थी कि शांति स्थापना का काम उसके बस का नहीं 
था। राष्ट्रसंघ में एक दूसरी बड़ी कंमी यह थी कि जब तक कोई विवाद 
खतरनाक तथा गम्भीर स्थिति पर न पहुंच जाता वह उस्तमें कोई 
हस्तक्षेप नहीं करती थी जिसका फल यह होता कि उसे विवाद सम्भालने 
में कठिनाई हो जाती और अंत में वह असफल हो जाती थी। . 
तानाशाही रॉज्यों की आतक्रमणकांरी मनोवृत्ति 
राष्ट्रसंघ को गिराने और असफल बनाने में सबसे बड़ा हाथ 
तानाशाही राज्य जर्मनी, इटली और जापान का था जो विभाजन और 
आक्रमण से विश्व पर अपना शांसन कायम करना चाहते थे । उन्हें 
राज्यों में समानता छातने की नोति में विश्वास नहीं था और. सामहिक 
सुरक्षा के वे सख्त विरोधी थे। मुसोलिनी ने. एक बार कहा, था-- 
“वह अधिकार जो विना शक्ति अथवा. संधर्प- के प्राप्त हुआ ही 
बैकार और अस्थायी है ।” इस. तरह जर्मनी के  पुनशस्त्रीकरण, 
इथोपियां पर इटली के आक्रमण, चीन पर जापानी हमले तथों बेलिन- 
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रोम-टोकियो समझौता से राष्ट्रसंघ की शांति स्थापना तथा अन्‍्तर्राष्ट्रोय 
सहयोग का आन्दोलन भंग हो गया और वह सदा के लिए समाप्त हो 
गया । 
आंग्ल-फ्राँसीसी सन्तुष्टिकरण नीति 

ब्रिदेत और फ्रांस ने अपनी परम्परागत राष्ट्रीय नीति को कायम 
रखने के लिए राष्ट्रसंघ को एक हथियार की तरह प्रयोग किया । 
फ्रांत के लिये राष्ट्रसंध केवल मित्रराप्ट्रों की एक व्यवस्था थी जिससे 
जमेनी के आतंक से उसकी रक्षा की जा सकती थी। इधर ब्रिटेन ने 
अपनी परम्परागत राष्ट्रीय नीति पर अमर करते हुए. आक्रमणकारियों 
के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई मे भाग लेने से अपने को अलग रखा। 
इस तरह आंग्ल-फ्रांसीमी संतुप्टिकरण नीति से कमजोर राष्ट्रों पर 
शक्षिणिताली राष्ट्रों के आक्रमण को रोका नही जा सका और अच्तर्राप्ट्रीय 
कानन के भंग करन वाले सजा पाने से वंचित रहे, यद्यवि राष्ट्रसंध को 
आक्रमणकारियों के विरुद्ध सामूहिक सेनिक कारंबाई करने का अधि- 
कार था। कित्तु चूँकि उममें आक्मणकारियों को खुश करने वाछे तत्त्वों 
का अधिक प्रभाव था इसल्शि वह कमजोर राणप्ट्रों के लिए बेकार 
सिद्ध हुई । 

राष्ट्रसथ की सफलताएँ 

यद्यपि राष्ट्रयंध युद्ध को रोकने और जांति स्थापना में निहायत 
असफल रहा किस्तु विश्व में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग तथा सम्बन्ध के प्रचार 
में उम्े अपूर्व सफलता मिली । जनेवा के "रियाना पार्क में समय-समय 
पर बन्‍्तर्राप्ट्रीय बैठकों द्वारा राष्ट्रमंघ ने अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं तथा 
विवादों पर प्रकाश टाला और शातिपूर्ण तरीके से उन्हें सिवटाने का 
प्रयत्न विया। उसने विश्य के राष्ट्रों में भान्तिपूर्ण विचारधारा की 
प्रचार किया । उसने विशेषज्ञों की सलाह से अल्तर्राप्टीय समयौतों द्वारा 


कआदयिक तथा सामाजिक समस्यावों को हद किया | रानसंघ वे स्थास्य्य 
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समिति ने हैजा, मलेरिया, चेचक, तपेदिक, मोतिजरा आदि भयानक 
रोगों के कारण की जाँच की और आरोग्य का साधन निकाला। याता- 
यात सम्मेलन तथा बौद्धिक विकास के लिए समिति ने मूल्यवात सिफा- 
रिशें की । राष्ट्रसंघ ने दास प्रथा तया गांजा, भांग आदि सेवन को 
रोकने के लिए कई अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रमुख राष्ट्रों से समझौता 
किया। हमारी सम्यता को राष्ट्रसंघ की सबसे बडी देन अन्तर्राप्ट्रीय 
कानून को समुचित ढंग से नियमवद्ध करना था। रराष्ट्रीयता, 
समुद्री अधिकार तया राज्य का उत्तरदायित्व, इस सम्बन्ध में उसने 
बड़े अच्छे नियम बनाये । राष्ट्रसंध की 'अन्तर्राष्ट्रीय न्याय की स्थायी 
अदालत ने कई भत्तर्राष्ट्रीप कानूनी विवादों, को वड़ी ही कुशछूता से 
सुलझाया । 
; राण्ट्ररंघ के पतन के कई वर्ष पहले ही हँली सेलेसी ने कहां था 
कि राष्द्रम्ंप्र आगे चलकर भंग हो जायेगा । आपने यह भी कहा था 
कि पश्चिमी राष्ट्र त्ृष्ट हो जायेंगे। इस कयन की सत्यता सर्न १९३९ 
में राष्ट्रसंघ के दो सदस्य, आस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया के. विनाहय 
से स्पष्ट प्रतीत होता है । संक्षेत्र में पाशविक शक्ति ने न्याय पर विजय 
आप्त की । अमेरिका के विदेश मनन्‍्त्री कार्डेल हाल ने सत्य"ही कहा था 
कि विश्व के प्रमुख राष्ट्रों के पारस्परिक समझौता और सहयोग विना 
कोई भी संगठन शांति स्थापित नही कर सकता । आपस की फूट और 
संधर्ष ही श्ाति के परम्‌ शत्रु हैँ। । ! 
राष्ट्रमंधच के इतिहास पर प्रकाश डालन के वाद हम इस, निष्कपें 
पर पहुंचते हे कि वैज्ञानिक तथा यांत्रिक उन्नति की तुलना में तैतिक 
उत्पान बहुत पीछे चला गया है। 
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है ब्यासपान रै 
क्ञतिपूर्ति तथा आ्िक संकट 


विषय प्रवेश-शांति समझौतों के वाद यूरोप के कूटनीतिज्ञों के सामने 
वरसेल-संधि के अन्तर्गत क्षतिपूति की व्यवस्था एक जटिल तथा विवादा- 
स्पद रामेस्या थी। क्षतिपृरतति का विषय सारे राष्ट्रों का ध्यान आक्रृप्ट किये 
हुए था और सर्वत्र चर्चा रहती थी । वास्तव में क्षतियूरति-समस्या इतनी 
बधिक जटिल तथा टैक्निकछ थी कि इससे न केवछ करोड़ों व्यवितर्यों 
के जीवन पर असर पढ़ा बढिक सुद्घोपरल्त विजयी रा्प्ट्र में फी 
मतभेद पैदा हो गया । यद्यवि मित्रराप्ट्रों को जमेनी से युद्ध का सारा 
सर्च बसुल करने का नैतिक दावा था किन्तु घारा २३२ में यह स्पष्ट 
था कि सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति देना जमंनी की शव्रित से बाहर की बात हू 
जौर किसी विश्ञेप प्रकार कील्षति के सम्बन्ध में मित्रराप्ट्री का 
दावा जिसमें मित्र राष्ट्रीय सेनाओं को पेन्थनें तथा भत्ते भी शामिल 
थे जर्मनी नामंजुर कर सकता था। संधि-पत्र में जमनी द्वारा दी 
जानें बाह्य क्षनिपूर्ति की मात्रा निर्धारित नहीं की गई थी इसमे 
मित्रराट्रीं ने हर एक विषय में क्षतिपूर्ति की मात्रा बढ़ा दी। 
जमेन क्षतितति को समसने के लिए दो बातें ध्यान में रखनी 
भारियें । पहली बढ़ कि युद्ध के कारण जमंनी के साधन « 


क्षतिवृति तथा आ्िक संकठ छ्रे 


शिथिर पड़ गये और उससे उसके उपनिवेश तथा औद्योगिक 
केन्द्र भी हाथ से छिन गये । दूसरी यह कि मित्रराष्ट्रों में दो प्रमुख 
देश ब्रिटेन और फ्रांस में परस्पर तनाव पैदा हो गया । एक ओर फ्रांस 
जमंनी का सम्पूर्ण ह्राप्त चाहता था तथा दूसरी ओर ब्रिदेव की नीति 
,परास्त राष्ट्र जर्मनी के आर्थिक पुनरुत्यात कीथी। इस प्रकार के 
मतभेद से जमन क्षतिपूर्ति की समस्या का सनन्‍्तोपजनक समाधान अनि- 
श्चितकाल के लिए स्थगित करना पड़ा । 
सम्पूर्ण राशि निर्धारित करने की समस्या 

स्मरण रहे कि शांति-सम्मेलन का अन्तिम निर्णय यह था कि युद्ध 
के समय में जर्मनी को मित्र राष्ट्रों की नागरिक जनता तथा उनकी 
सम्पत्ति को हुई क्षति के बदले में सोना या अन्य सामान देना होगा | 
क्षतिपूर्ति निधरित करने का काम एक क्षतिपुरक आयोग (कमीशन ) 
को सौपा गया। इस आयोग में ब्रिटेन, इटली, फ्रांस और बेल्जियम के 
प्रतिनिधि थे । आयोग को अपनी रिपोर्ट मई १९२१ तक जमंनी को 
सूचित कर देनी थी । इधर जर्मनी को अन्तरिम काल में विजयी मित्र- 
राष्ट्रों को नकद था माल के रूप में एक अरब पौड अदाकरता था | 
इस राशि से जर्मनी में पड़ी मित्रराप्ट्रों की सेनाओं का खर्च चलाना 
भ्रा और इससे बाकी बची राशि को क्षतिपूर्ति राशि के रूप में स्वीकार 
कर लेना था । १० जनवरी १९२० को वर्सल संधि के लागू होने के 
बाद क्षतिपूर्ति समस्या किस तरह हल की जाय यह प्रइत उठा । 
पहली समस्या यह थी कि जमं॑ती क्षतिपूर्ति कितनी दे और किस तरीके 
से दे ? जर्मनी से कहा गया कि वह क्षतिपूर्ति की अदायगी के विमित्त 
कुछ कितनी रकम देगा इसकी सूचना वह मिचराष्ट्रों को शीक्य दे । 
जुलाई १९२० में जर्मनी ने अपने प्रस्ताव 'इस्पा सम्मेलन” में रखे | 
यद्यपि ये प्रस्ताव बहूदे और बेकार कह कर अस्वीकार कर दिये गये किंन्तु 
अगले ६ मास तक जमंनी कितना कोयला देगा इस सम्बन्ध में एक 
समझौता पत्र पर हस्ताक्षर हो ग्गे। सम्मेलन का सबसे महत्वर 
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छूण निर्णय मित्रराष्ट्रों को दी जाने वाली क्षतिपूरतति का वितरण 
था । इसके अनुसार फ्रांस को ५२ प्रतिशत, ब्रिटेन को २२ प्रतिशत, 
इटलो को १० प्रतिशत, वेल्जियम को ८प्रतिशत तथा बाकी ८ प्रति- 
शत्त क्षतिप्रति की राशि छोटे राष्ट्रों में वितरण करना था । 

- जनवरी ११९२१ में मित्रराप्ट्रीय तथा जमंन विशेषज्ञ पेरिस में 
मिले । इस सम्मेलन में जर्मनी से ११ अरब पौंड की मांग की गई 
जो कि ४२ वापिक किण्तों में अदा करनी थी इसके अतिरिवत जर्मनी 
से माँग की गई कि वह अपने निर्यात व्यापार आय का ११ प्रतिशत 
मी दे। इस प्रस्तावसे जर्मनी में विरोध की भावना भड़क उठी। 
जर्मन लोगों ने कहा कि यह योजना योग्य तथा विश्वसनीय विशेषज्ञों 
के सम्मेलन में नहीं वनाई गई, बल्कि इसे पागलखाने में रहने वाले 
व्यक्तियों ने बनाया है । मित्रराष्ट्रों ने उठत योजना स्वीकार किये जाने 
के लिए जमनी पर दवाव नहीं ठटाला । लेकिन उन्होंने मार्च १९२१ में 
ल़न्दन के सम्मेलन में अपना उत्तर देने के लिए जमेनी को बुलावा 
भेजा | जमंनी ने इस बुलाबे के उत्तर में अपना जो प्रस्ताव रखा, उसमें 
डेट अरब पीणष्ठ क्षतिपूर्ति नकद देने तथा 5परी साइलेशिया पर अधि- 
बगर रुगने और साइे व्यापारिक प्रतिवन्धों को उठा लेने का उल्लेख 
था | क्षतिपूर्ति की अदायगी के छिए जमंनी ने शर्त यह रखी कि विजयी 
राष्ट्र जपनी तमाम सेनाएं जमंनी से हटा ले । मिन्नराष्ट्रों ने जम॑नी के 
इस प्रस्ताव को बिल्कुल बेहदा बत्ताया | इस प्रकार क्षतिवृति वार्ता बिना 
किसी समसोते के समास्‍्त हो गई । म्ित्रराष्ट्रों ने जमंनी द्वारा अंतरिम 
क्षतिपृर्ति न देने पर राइन नदी के तट स्थित डुजेठ डोफ, दयूसवर्ग तथा 
हारोई्े के ओद्योगिक केन्द्रों पर कब्जा कर लिया । जमंनी ने राष्ट्र-मंध 
में लपीडद की । उससे सहां, उसने आरम्भ की क्षतिपूति अदा कर नी 
है । खछेविन जमेंटी की अगील बेकार सिद्ध 8॥ दस विवाद को पुनः 
तसलिपुनलि-यर्मीशन ये सामने रगा गया। कमीशन ने अपनो रिपोर्ट में 


हमनी के दाये की सदा बताया ॥इमीशन ने वढ़ा कि जर्मनों ने अपना 


क्षतिर्पत तथा आंथिक संकट ज्प्‌ 


उक्त दावा अत्र तक दिये गये माल की कीमत अत्यधिक निर्वारित करके 
किया है । कमीशन ने वताया कि जमंनी. को अन्तरिम क्षतिपूर्ति का ६० 
प्रतिशत अभी और देना वाकी है। , 


जन्र प्रत्यक्ष वार्ता असफल हो गई तो क्षतिपूर्ति निर्धारित करने 
का मामला क्षतिपूर्ति कमीशन ने अपने हाथ में लिया | उसने २८ अप्रैल 
१९२१ को जर्मनी द्वारा अदा की जाने वाली क्षतिपूर्ति की राशि 
“-६,६००,०००,००० पौण्ड निर्धारित कर दी। अदायगी का ब्यौरा अ, 
व, स तीन प्रकार के बौडों में विभवत किया गया | 'अ' और 'ब' 
चौन्ड में संपूर्ण क्षतिपूरति का एक तिहाई भाग अर्थोत्‌ २६०००००००० पौंड 
था, जो कि जर्मनी को एक अरव पौन्ड वापिक के हिसाव से अदा करना 
सया। इसके अतिरिवत उसे प्रति निर्यात मूल्य का २५ प्रतिशत भी देना 
था । 'स' पौण्ड की अदायग़ी, जो कि कुल राशि का दो तिहाई अर्थात्‌ ४ 
अरब पीण्ड थी, अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई । कमीशन 
ने आगे घोषणा की कि १ मई १९२१ तक जमंनी ने जो राशि अदा 
की, वह जमंनी में पड़ी विजयी राप्ट्रों की सेनाओं के व्यय के लिए अप- 
सप्ति थी । 
' इस प्रकार जमंनी द्वारा अब तक अदा की गई राशि को बिल्कुल 
महत्व नही दिया और वह'नहीं के बराबर मान ली गई । इस राशि 
को क्षतिपूर्ति में कोई स्थान नहीं दिया गया ।५ मई को जर्मनी को 
चुनौती दी गई कि यदि वह उक्त योजना स्वीकार न करेगा तो 
मित्रराप्ट्र रूर पर कब्जा कर छेंगे। चुनौती की अवधि समाप्त होने के 
5एक दिन पूर्व वर्थ के संरक्षण में नये जरमन' मन्त्रिमंडल ने इन शर्तों 
को मंजूर कर लिया और इस प्रकार क्षतिपूर्ति समस्या का पहला चरण 
खमाप्त हो गया । 

जर्मनी की शोचनीय स्थिति (१९१९-१९२३) 


यद्यपि जमंनी ने लन्दन सम्मेलन को स्वीकार कर लिया, किन्तु 


हँ 
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उराकी आधिक स्थिति एसी नहीं थी कि वंह क्षतियूतति अदा कर सके न 
जर्मनी का अन्तर्राष्ट्रीय उधार न होने से वह विदेशी ऋणणं पाने में अस- 
मर्थ था। दूसरी ओर यद्ध में हुई क्षति के कारण उसके आयात वढ़ गये 
थे और निर्यात की मात्रा कम हो गई थी। इस तरह जर्मनी आथिक 
संतुलन विल्कुल खो बैठा था । इसका नतीजा यह हुआ कि सोने का 
भअण्डार निरन्तर साली होता गया, मुद्र।स्फिति बढ़ गई और जर्मन करेंसी 
की कीमत गिर गई । इधर जमंनी के बड़े औद्योगिकों ने भी सर- 
कार को सहयोग देने से इस्कार कर दिया। इन सब कारणों से जर्मनी 
अदायगी नकद अथवा माल किसी भी रूप में न कर सका। अगस्त 
१९०१ तऊ जर्मनी ने समझौता के अनुसार ५ करोड़ पीण्ड की प्रथम 
निश्त अदा कर दी, किन्तु करेंसी की कीमत में गिरावट आ जाने 
से उसे अदायगी अगले वर्ष तक के न्िए स्थगित करने के लिए 
अपील करनी पड़ी । जर्मनी की इस प्रार्थना पर जनवरी १९२२ में 
कैनिस सम्मे्नन में विचार किया गया। निर्णय हुआ कि जमंनी अदा- 
सगी का थोड़ा-सा हिस्सा आगे के लिए स्थगित कर सकता है। डघर 
जमंनी की मद्रा की कीमत निरस्तर गिरती गईं। जमंन सरवार ने आथिक 
मकट के आधार पर छतिपूनि नकद देने में असमर्थता प्रकट की 
और माग की कि नकद अदायगो १९०५ तक के लिए स्थगिन कर दी 
जाय । उस मांग से ग्रिटेन और फ़ास के कूरनीसिक सम्बन्ध में तनाव 
पैदा है गया। ब्रिटेन के व्यायर्ट जाज, बाफर नया बोनरचला, जो जर्मनी 
पे पुननिर्माण ये पक्ष में थे वा हिचार था कि क्षतिव्ति की अदायगी से 
फोडिजमंनी का आदधिक दप्टि से पुनरत्वान जररी है । किस्तु दूसरी 
चोर फ्रॉसीसी ने ला की राय थी फ़ि छक्षदिपति को अदायगी शीछ्य होनी 


| था हज 5 बेबाद अयनसे वआंगमंग १६ हजार बर्गसील 
होतर थी अर दीिटि से स्वर्तल बसाना था। एांसीसी नेता प्वायंकर 


क्षतिपूर्ति तथा. आर्थिक संकट छ७ 


का कहना था कि जर्मनी को क्षतियूति की अदायगी के लिए और मुह- 
लत न दी जाय । इधर जमंनी निर्धारित मात्ना में फ्रांस को लकड़ी 
सप्लाई न कर सका । इसका फलू यह हुआ कि (जनवरी १९२३) 
पेरिस सम्मेलन में क्षतिपृति आयोग ने बहुमत से जमनी को अपराधी 
ऐलान कर दिया। १० जनवरी १९२३ में जब क्षतिपूर्ति समस्या की 
दूसरी अवधि समाप्त हो गई फ्रांस ने घोषणा की कि निव॑त्रकों का 
एक शिप्टमंडल शीघ्य रूर भेजा जायगा । 
हर पर अधिकार (१९२३) 


क्षतिपूर्ति समस्या का तीसरा चरण उस समय प्रारम्भ हुआ जब 
फ्रांसीसी व वेल्जियम सेनाओं ने कूर पर कब्जा कर लिया । प्वायं- 
कर ने घोषणा की कि रूर पर कब्जा करने का फ्रांस का कोई इरादा 
नहीं किल्‍्तु क्षतिपूर्तिन मिलने तक हम उप्त पर अधिकार रखना 
चाहते है । इस क्षेत्र की रूम्बाई ६० मील और चौड़ाई २८ मीछ 
थी और यह जर्मनी का एक विशाल औद्योगिक केन्र था। अनुमान 
लरूगा कर बताया गया था कि जर्मनी के कोयछा, छोहा,व इस्पात उत्पादन 
का ८० प्रतिशत तथा ७० प्रतिशत माल व रेलों का खनिज यातायात 
रूर पर निर्मर करता है । इसके ९.नगर थे और जर्मन आवादी की 
१० प्रतिशत जनता यहां निव्राप्त करती थी। 
« जब फ्रांसीसी व बेल्जियम को सेनाओं से रूर पर कब्जा कर . 
लिया तो जर्मन सरकार ने विरोधी नीति अपनाई और फ्रांस वे 
बेल्जियम को दी जाने वाली.सारी क्षतिपूर्ति वंद कर दीः । इसके 
विरोधस्वरूप फुंस.व वेल्जियम सरकारों ने रूर से तैयार मार बाहर 
भेजना बंद कर दिया। जर्मनी पर भारी जुर्माने किये गये, सजायें 
दी गई, समाचार पन्नों पर प्रतिवन्ध लगा दिया गया, निजी,सम्पत्ति 
जब्त कर ली गई और सेकड़ों जर्मन अधिकारियों व नायरिकों को रूर से , 
मिकाल दिया गया। जर्मनी के “विरुद्ध फ्रांस.व बेल्जियम की: कार्रवाई 
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में ७६ जमंन मारे गये व ८२ घायल हुए। इससे जम॑नी भूखमरी गरीबी 
बोर राष्ट्रीय ह्ाप्त के गई में जा गिरा। जर्मन मुद्रा 'मार्का की 
कीमत दिन पर दिन गिरती गई । दिसम्बर १९२२ में ३५००० मार्क 
१ पीड के बरावर था कितु १९२३ के अंत तक इसका मूल्य 
१ पीड के मुकाबले में ५० हजार अरब तक बढ़ गया। वास्तव में 
जर्मती व्बाद हो गया। इसने फ्रास से वार्ता घुरू की और रेडों को 
गिरबी रसकर अदायगी की गारंटी का बच्यदा किया। लेफिन प्वायं- 
कर ने घापणा को कि जर्मनी को पहले अपना विरोबी आंदोलन 
समाप्त कर देना होगा । फंस ने करा हि रूर को उसी समय छोड़ा 
जायगा जब जमनी अद्ायगी करन को तंयार हो जायगा। १२ 
अगस्त १९२३ को चांसलूर कुनों को त्यागपन्न देना पठा और स्ट्रीसमैन 
के नेवुत्व में एक नया मंत्रिम दल बनाया गया । उसने २६ सितम्बर को 
विरोती आरदोलन समाप्य किये जाने की घोषणा की । प्वायंकर की 
यीत हुई । अंत में क्षतिपूति कमीशन ने जर्मनी की अदायगी ध्थिति 
या पतला छागाने के खिये क्षाथिक विशेषज्ञों की एक निष्कक्ष अंतर्राष्ट्रीय 
गमेटी नियुक्त की । 
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वापस मंगाने के साधनों पर विचार करता था। इन समितियां ने १४ 
जनवरी १९२४ को अपना काम श्र किया | और ९ जनवरी को 
१२४ पृष्ठों की अपनी रिपोर्ट क्षतिपूर्ति ककीगन को पेश की । 


डावस कमेटी मे अपनी रिपोर्ट में कहा कि जमंनी को प्रोत्सा- 
हित किया जाय कि जहां तक हो सके वह करों को अदा करे । 
रिपोर्ट में कहा गया कि जर्मनी के लोग वड़े उद्योगी भौर टैक्निकल 
दृष्टि से भारी कारीगर है । उसके पास औद्योगिक विकास के पर्याप्त 
साधन है। इसमे वह विश्व प्रतियोगिता में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर 
सकेगा। जम॑नी को क्षतितृति अदा कर सकते योग्य बनाने के लिये 
डावस रिपोर्ट में निम्न सिफारिशें की गईं । (१) झरूर से विजयी 
राष्ट्रों की सेनाएं हुट ली जांय जिससे कि जर्मनी की भायिक्र स्थिति ' 
सुधर जाये (२) जर्मनी क्षतिपूर्ति की अदायगी की सिक्योरिटी के 
रूप में चूंगी, शराब, तम्बाकू तथा चीनी पर कर से प्राप्त होने वाढी 
आय वापिक दिया करे (३) वापिंक क्षतियृति की अदायगी ५ करोड़ 
पौण्ड से शुरू होनी चाहिये और धीरे धीरे ४ वर्ष को अवधि से बढ़: 
कर १ अरब पौड की सामान्य राशि तक पहुंच जानी चाहिये (४) * 
भविष्य की अदायगी उन्नति के आंकड़ों के सायसाथ घटती या बहती 
रहे (५) जमंनी को ४ करोड़ पौड का विदेशों ऋण दिया जाय जिससे . 
कि वह करेंसी कोष कायम कर सके भर क्षतिपूर्ति की प्रथम किश्त अदा 
कर सके । (६) ५० वर्ष के लिये अधिकृत एक केन्द्रीय बेक (कोप- '* 
बेक) की स्थापना की जाय, जो कि करेसी जारी करे । इसका काम ७ * 
जमेनों और ७ विदेशियों के नियंत्रण में रहे । (७) नये नोठ जारी * 
किये जांय । ; 
” डावस रिपोर्ट के अन्त में इस वात की ओर संकेत किया गया 
था कि योजना वार्यान्वित करने में कोई देरी न हो। यह जभी छागू 
हो सकती है जब कि जर्मनी की आथिक स्थिति पहले जैसी हो जाय । ' 


<० अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


उस योजना का स्यूगू होना तव तक के लिये स्थगित किया जा सकता 
है जब कजाथिक स्थिति न खुधर जाय। रिपोर्ट मिलने के दो दिन 
दे क्षनिपुर्ति कमीशन ने क्षातपूर्ति समस्या के समाधान के लिये इन 
सिफारियों को व्यावहारिक आधार पर स्वीकार कर लिया। जर्मनी 
ब्रिटेन, वेल्नियम वे इटली ने भ्ानी स्प्रीकृति दे दी लेकिन फांस ने 
जमंनी द्वारा क्षतियूर्ति न देने पर स्वतस्त स्वीकृतियों के लिये अपने 
अधिफारों को छोड़ना अस्पीकार फर दिय्रा। अन्त में जला।ाई-अगस्त 
में लन्दन सम्मे दन में डावस योजना को कार्यान्त्रित करने के छिये एक 
समतसीता वा मसविदा तैयार फ़िया गया फ़ास ने यह स्वीकार किया कि 
जपंनी ने क्षतिपृ्ति अदा करने में कोई आनाकानी अथवा विरोपी कार्र- 
वाई अपना तो उसी गछतों क्षतिपूक्ति आयोग को सर्वसम्मति से 
ठहरानी होगी, जिसमें अमरीका भी झामिल रहे । सिनम्बर 
१९२०४ को योजना छागू को गई और ३१ जाई १९२५ को अन्तिम 
फ्रातीसों व बेग्गियम सेनिकदेस्तों ने रहूर छोड़ दिया। राटन नदी के 
दोनों ओर अन्त में आविक स्थिरता ने राजनतिक गतिरोध पर विजय , 


श्ण्क्क कह 
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आधिक स्थिति में सुधार होने से मित्रराप्ट्रों की अदायगी और भी 
बढ जाती | इसके अतिरिवत डावस यीजना में जर्मनी को विदेशों से 
बहुत सा कर्जा लेने के लिये प्रोत्साहित किया जिससे उसकी आ्िक 
दिवालियापन के बीज वो दिये । 


यज्भ योजना (१९२९) 


सितम्बर १९२८ में जब कि राष्ट्रसंघ की नौवीं असेम्बली का 
अधिवेशन हो रहा था फ्रांस, ब्रिठेन, बेल्जियम, इटली, जापान व 
जमेनी के प्रतिनिधियों ने क्षतिपूरति समस्‍या के अन्तिम निर्णय तथा 
राइन क्षेत्र के शीघ्र खाली किये जाने के लिये वार्ता की। तय किया 
गया कि ६ सरकारों द्वारा आथिक विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त 
की जाय जिसमें अमरीका भी शामिल किया जाय, जोकि इस समस्या 
को हल करे । इस निर्णय के अनुसार नई समिति ने ११ फरवरी 
१९२८ को पेरिस में अपना काम शुरू किया ।इसके अध्यदा एक 
अमरीकी प्रतिनिधि ओवन डी० यंग थे जिन्होंने डावस योजना के 
निर्माण में एक महत्वपूर्ण भाग लिया था। उनके ही नाम पर इस 
समिति का नाम 'यंग समिति! पड़ा । लगभग ४ मास के कठिन परिश्रम 
के पदचात समित्ति ने अपनी ४० पृष्ठों की रिपोर्ट ७ जून १९२९ को 
क्षतिपूति कमीश्षव के सामने रख दी। संक्षेप में 'यंग समिति' ने निम्न 
सिफारिशें कों:--( १) जर्मनी को क्षतिपूर्ति ५८ वर्ष के लिये' अदा 
करनी चाहिये । प्रथम ३६ वर्षो" में वाधिक अदायगी औसतन १० 
करोड़ पोण्ड होनी चाहिये । डावस योजना में अधिकतम राशि १शा 
करोड़ पौण्ड थी । शेष २२ वर्षो में हर वर्ष उक्त राधि का लगभग 
तीन चौथाई अदा किया जाय । (२) प्रत्येक वाधिक अदायगी का एक 
तिहाई हिस्सा बर्थात ३ करोड ३० लाख पौंड विना किसी शर्ते के चुका 
देना चाहिये | इसमें किसी प्रकार की टालमटोल नहीं होनी चाहिये । 
इस राशि में से २॥ करोड़ प्रौण्ड क्रांस को दिया - गया 
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ओर शेप ३७ वर्ष के लिये कर्जा देने वाली १० सरकारों को वांदा 
गया । (३) रेलवे और औद्योगिक वौडों को रह किया जाय और 
क्षतिपूर्ति कमीशन द्वारा विदेशी नियंत्रण समाप्त किया जाय। (४ ) 
प्रथम ३७ वर्षो में वाधिक अदायगी दो सूत्रों से की जाय। प्रथम जर्मन 
रेलवे कम्पनी तथा दूसरे रि्पिव्लिक के बजट से। रेलवे का ३३०००००० 
पौंड हैक्स जमेन सरकार को देना चाहिये | ३७ वर्ष बाद पूरी 
अदायगी जन बजट से होनी चाहिये । (५) १ सितम्बर १९२९ के 
बाद राइन नदी क्षेत्र के अधिकार के खर्चे से जमेवी को छुटकारा 
दिया जाय । (६) क्षतिपूत्ति अदायगी की लेन-देन, बिना शर्ते 
सालाना अदायगी पर प्राप्त किये अन्तर्राप्ट्रीय कर्जे को देने तथा 
सालाना अदायगी के कुछ भागों का व्यापारिक करार करे के लिये 
अन्तर्सष्ट्रीय समझौतों के एक बेक की स्थापना की जाथ। (८) बेंक 
का नियंत्रण व प्रवन्ध यंग समिति के प्रतिनिवित्व करने वाले ७ राष्ट्रों 
के केन्द्रीय वेकों के बोर्ड आफ डायरेक्टर्स को सौपा जाय । डावस 
योजना के मुकावले में यंग योजना में अन्तिम समझौते के लिये 
वापिक अदायगियों की राशि व संख्या अवश्य निश्चित की गई । 


इसके अतिरिक्त डावस योजना से वाह्म-नियंत्रण की प्रणाली हट 
गई; जर्मनी को सम्पूर्ण आथिक अधिकार प्राप्त हो गये और क्षति- 
पूर्ति की अद्ायगी के लिए उसकी कमर मजबूत हो गई । अन्त में पुरी 
योजना एक आथिक संस्था को सोप दी गई जिसके प्रवन्ध कार्य में 
जरमंनी का भी हिस्सा तय किया गया । 


अगस्त १९२० में यंग योजना पर हेग में विचार किया गया, 
जबकि ब्रिटिश प्रतिनिधि ने इस्प्रा सम्मेलन द्वारा नियत किया गया 
सत्र का हिस्सा मांगा । छूगातार गतिरोब के पदचात्‌ ब्विटेन को राजी 
करने के लिए यंग योजना में कुछ परिवर्तन करके उसको ३० जनवरी 
३० को स्वीवार कर लिया गया। सम्मेलन नियत समय से ५ वर्ष 
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पूर्व ३० जून १९३० तक राइन क्षेत्र को खाली करने पर भी राजी होगया । 
१७ मई को यंग योजना छागू की गईं। यद्यपि इस समय के रीश बंक के 
गवर्नर डा० हायर शक्‍त ने इस मत पर अपने पद से त्यागपत्र दे दिया कि 
वाबिक अदायगी जमेनी की शक्ति से वाहर है । इस प्रकार ५ वां परि- 
च्छेंद क्षतिपूति समस्या के पूरे व अन्तिम निवटारे के बाद समाप्त हुआ । 
हे,वर मुहलत 

अभी यंग योजना को छागू हुए थोड़ा ही समय हुआ होगा, 
जबकि सम्पूर्ण विश्व में एक अनिश्चित आर्थिक संकट पैदा हो 
गया। यह आध्िक संकट जो कि ४ वर्ष (१९२९-३३) रहा १९२९ के 
शरद ऋतु में अमरीका द्वारा यूरोप के सब कर्ज बन्द कर देने पर शुरू 
हुआ । इसके बाद कीमतों में भारी गिरावटें हुई। इस विश्वव्यापी 
संकट के कई कारण थे। अमरीका में सोना रिजर्व हो जाने के कारण 
उसका अप्रत्यक्ष अभाव हो गया । सुरक्षा करों व कोटों के ऊंचे हो 
जाने के कारण माल का आवागमन रुक गया, आवास पर प्रतिवन्ध 
होने के कारण अधिकश आबादी का निस्कासन रुक गया। विदेशी 
कर्जो में कमी के कारण पूंजी के चलन में वबाघा पड़ गई । सिक्कों 
पर प्रतिबंध के कारण व्यापारिक लेनदेन रुक गया, सोना स्टेंडर्ड के भंग 
हो जाने से आथिक विनिमय की स्थिरता रुक गई, क्षतिपूर्ति व अच्त- 
भिवराप्ट्रीय कर्जो वे अनिद्िचत अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के साथ साथ 
आयथिक विद्वास के सामान्‍य होने में वाघा पड़ी ॥। १९२९-३३ में जर्मनी 
के अंदर आर्थिक संकट इतना भीषण था कि अवधि के समाप्त होने पर 
बजट में इकट्‌ठी हुई कमी विदेशी कर्जों के अतिरिक्त १२ अरब रीक्ष 
मार्क हो गई । विश्व में गिरावट के कारण विदेशों में उप्ते माल की 
खपत भी बंद हो गई। चतीजा यह हुआ कि १९३२ में इसके निर्यात 
५६, प्रतिशत गिर गये और व्ेकारों की संख्या ६० लाख तक पहुंच गई । 
सार्चे १९३० में चांसलर बूनिग द्वारा बचत व छटनी करके संकट 
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१९३१-३२ से मित्रराष्ट्रों को क्षतिपूत्ति मिलनी रुक गई । राष्ट्रपति 
रूजवेल्ट के चुनाव के बाद १९३१ में फ्रांस और ब्रिदेन ने उतसे अनु- 
रोध किया कि वह मित्रराष्ट्रों को अमरीका से यद्ध-काल में ,मिल़े 
ऋण के मामलों में हस्तक्षेप करे किन्तु रूजवेल्ट ने ऐसा करने से 
इन्कार कर दिया । इस तरह कर्ज का प्रश्न अनिर्णीत ही रहा ॥ 
१९३३ में ब्रिटेन ने अमरीका को एक करोड डालर चांदी में सांकेतिक 
अदायगी के रूप में अदा किये किस्तु अन्य कजंदारों ने अदायगी नहीं 
की । केवल फिनलेड ही ऐसा था जिसने सारा कर्ज अदा किया ॥ 
१९३४ में अमरीका ने साकेतिक अदायगी को रह कर दिया । इस 
पर कर्जदारों ने किश्तों का अदा करना बन्द कर दिया । 


विश्व आथिक सम्मेलन 


लौजान सम्मेलन ने आगामी वर्ष एक विश्व आर्थिक सम्मेलन 
बुलाने का निर्णय किया । अमरीका न निमत्रण का जवाब दिया कि 
वह सम्मेलन में उसी हालत मे आमिल हो सकता है थदि उसमे 
अंतमित्रराष्ट्रीय क्जे के मामले पर विचार न किया जाय । ६ जून 
१९३३ में भयंकर आर्थिक संकट की समस्या पर विचार करने के 
लिये लंदन में ६७ राष्ट्रों के प्रतिनिधियों की बै>क हुई | अतर्राष्ट्रीय 
आशिक स्थिति इतनी भयंकर हो गई कि परस्पर मिलकर उसे सम्मा- 
लना जरूरी हो गया । अन्तर्राप्ट्रीय व्यापार ६० प्रतिशत कम हो 
गया, वेकारों की संख्या तीन करोड़ तक पहुच गई और सके साश्न 
ही कई देशों में राष्ट्रीय आय ४० प्रतिशत घट गई। लंदन के सम्मे- 
लन में यरोपरियन देशों (फ्रांस, इटलो, बेल्जिवयम, स्विटजरलेड और 
नीदरलेड) ने मिलकर स्वर्ण गृद्ट वनाया और इस बात पर जोर दिया 
कि मुद्रा की हालत सुदृढ़ बनाने के लिए तटकर में कमी की जाय और 
व्यापारिक कावटें समाप्त की जांय | छेकिन अमरीका ने स्वर्ण 
की उपेक्षा करते हुए पुनरनिर्माण योजना नीति अपना छी। इस नीति से 
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उसका उद्देश्य डालर के मूल्य को घटा कर वस्नुओं के दाम बढ़ा देनें 
का था । मुद्रा प्रश्न पर कोई समझौता न हो सकने के कारण सम्मेलन 
आधिक खींचातानी को समाप्त करने में असफल रहा। .२७ जुलाई 
१९३३ को यह अनिश्चित काल के लिये स्थग्रित कर दिया गया। 
इस तरह आधिक और राजनैतिक दोनों दृष्टि से अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग 
कायम करने का प्रयास असफल रहा । 


नवीन आधथिक नीति 


अन्तर्राष्ट्रीय आथिक संकट, व्यापार तथा माछों के सरलता 
से आदान-प्रदान में वाधा के कई कारण थे। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में 
वाघा, उत्पन्न करने वाले सबसे बड़े कारण तटकर रुकाबटें थीं जो 
नये गणतन्त्रों के बनने से ओर भी मजबत बन गई । दूसरा-- 
कोटा व्यवस्था का जारी होना था । इससे निर्यात पर निये- 
त्रण. कायम हो गया। तीसरा--परस्पर लेन-देन की व्यवस्था । 
इससे जो देश ,ज़ितना माल निर्यात करता था उतना ही माल 
उसे उस देश से आयात भी करना पड़ता था, जिससे आयात और 
नियूति का संतुलन कायम रह सके । इससे अन्तर्राप्ट्रीय व्यापार के 
स्वछल्द रूप में चलने में बाधा उपस्थित हो गई । चौथा--यह 
कि माल के बदले माल लेने से व्यापार विकसित नहीं हो पाया । 
पांचवां कारण जो व्यापार में बाधा बना यह था कि रकम के निर्यात 
पर कई राज्यों द्वारा लागू क्रिये गये नियंत्रण थे । इक्से माल की मांग और 
सप्लाई व्यवस्था बिलकूल बेकार हो गई और व्यापारिक स्वतन्वता संमाप्त 
हो गई। छठा--मुद्रा के अदला-बदली मूल्य में गिरावट आ जाना । 
सातवां--अन्तर्राष्ट्रीय आथिक सहायता लेन-देन बन्द हो जाना । 
आठवाँ--राष्ट्रों में मसुरक्षा की भावना पैदा हो जाना जिससे व्यापार 
की. प्रगति में बाधा उपस्थित हो गयी |. ' 
,इन सब कारणों का असर यहु हुआ कि अस्तर्राष्ट्रीय आ्थिक 
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सहयोग कायम न हो सका और देशों को अपने-अपने साधनों पर निर्भर 
रहना पड़ा । १९३६ में जब ४ वर्षीय योजना लागू की गई तो तीसरी 
जमन सरकार की रेव ने एक नई आथिक नीति अपनाई । इसका ना 
मक्खन की जगह बंदूक था। आथिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के 
उद्देश्य के पीछे मतलूव था घरेलू प्रयोग के लिए कच्चे माल के उत्पादन 
को बढ़ाना । बाहर से आयात होने वाली वस्तुओं की जगह बनावटी 
माल तैयार किये गये जिससे कि विदेशी माल की जरूरतों को पूरा 
किया जा सके । इस सम्बन्ध में नये आविष्कार किये गये । विदेशों 
में आयात को रोकने के लिग्रे नये किस्म के ऊन और रबड़ तैयार 
किये गये। कोयले से तरल पदार्थ निकाला गया । जिप्ते इंघन के रूप 
में प्रयोग किया जा सकता था । अन्न के आयात को बन्द करने के लिये 
बेकार जमीनों को खेती योग्य वनाया गया तथा आलू और चीनी का 
उत्पादन बढ़ा दिया गया । इसका फल यह हुआ कि वेकारी समाप्त 
हो गई | सैनिकीकरण का पुनरुत्यान होने छगा। जमंनी को घमंड 
था कि आथिक आत्मनिर्भरता से जमेंनी न केवल आश्िक दृष्टि से 
सबल हो जायगा वल्कि युद्ध के समय कम से कम ३० वर्षों तक 
आशिक तालेबन्दी का मुकाबछा कर सकेगा। इटली में फासिसवाद 
के जागने से जमंनी की तरह स्थिति पैदा हो गई। १९३६ में जब 
अविसी निया का युद्ध चल रहा था मुसोलिनी ने घोषणा की कि “आ्थिक 
स्वतन्त्रता के बिना राजनंतिक आजादी नहीं मानी जा सकती ।” 
इटली के पास पेढद्रोल, रवड़ तथा अच्छे किस्म के कोयले जैसे 
कच्चे माल का अभाव था दूसरी तरफ उसके पास ऊन का उत्पादन 
इतना नहीं था कि वह अपनी जरूरतों को पूरा कर सके । अपनी 
मांग को पूरा करने के लिये उसने बतावटी किस्म का माल बनाना 
आरम्म किया । अन्न की दृष्टि से आत्मनिभर बनने के लिये उसने 
गेंहें उत्तादन मात्रा काफी बडा दी। इसका नतीजा यह हुआ कि अन्न 
के जन्‍्तर्राप्ट्रीय विभाजन पर आधारित विश्व आधिक व्यवस्था के 
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विरुद्ध प्रतिक्रियाएँ शुरू हो गई । इसके अतिरिवत कच्चे माल के 
समान वितरण तथा अतिरिक्‍त आबादी के लिये बस्तियों तथा उपनिवेश्ञों 
की व्यवस्था करने सम्बन्धी समस्‍यायें उठ खड़ी हुई जिससे यूरोपीय 
देशों के भावी सम्बन्ध और भी अधिक खराब हो गये । 


सिहावलोकन-वास्तव में इस काल में राजन॑तिक और जाथिक तत्त्वों 
का परस्पर कसमकस इतना उल्झा हुआ था कि कारण और प्रभाव का 
पता लगाना बडा कठिन था । यह कहना मुश्किल था कि राजनैतिक 
सुरक्षा ही जिससे राष्ट्रों में परस्पर सहयोग तथा निशस्त्रीकरण कायम 
होने में रुकावट पैदा हुई, आर्थिक संकट का कारण था अथवा आ्थिक 
असुरक्षा के कारण वे एक दूसरे के समीय न भा सके । प्रथम महायुद्ध 
के पदचात्‌ आथिक राष्ट्रीयता ने यूरोप के प्रमुख राज्यों में राजनैतिक 
राष्ट्रीयता के साथ-साथ उग्र रूप धारण किया और द्वितीय महायुद्ध 
(१९३९) में परिणत हुआ । प्रसिद्ध छेखक टायनवी के शब्दों में यह 
कहना अतिशयोक्षित नहीं कि प्रत्येक राष्ट्र ने शक्ति प्रयोग से आर्थिक और 
व्यापारिक रुकावटों को दूर करना समयानुकूछ समझा । अन्त में विद्व 
के विभिन्‍न राष्ट्र आथिक जीवन की जटिल समस्याओं को हल करने 
के लिए प्राचीन अस्त्र तलवार का प्रयोग करने के लिए बाध्य हुए। 


व्याख्याव ४ 
सुस्चा की खोज में 


विपय प्रवेश-राष्ट्रसघ के समक्ष शस्त्रीक रण का विधटन करना सबसे 
गम्मीर और उलझी हुई समस्या थी । राष्ट्रसंघ के सदस्यों का कहना थी 
किशांति स्थापना के लिये शस्त्रीकरण को कम करके इस स्तर पर ला 
दिया जाय कि उससे केवल राज्य की रक्षा की जा सके । इसके अति- 
रिक्त गैर सरकारी तौर पर शस्त्रों का निर्माण बिल्कुल रोक दिया 
जाय । किन्तु भस्त्रीकरण समस्या ऐसी थी कि इसमें सारे राजनैतिक 
सम्बन्ध निहित थे । राष्ट्रों मे ज्ञाति स्थापना के प्रति विश्वास का 
न केवल अभाव था बल्कि विश्व के राजनैतिक सम्बन्ध इतने बिगड़ 
गये थे कि सारे राष्ट्र अपने को अमुरक्षित समझने रूगे थे और इससे 
वे शस्प्रीकरण कम करने को तैयार नहीं थे। १९१९ से १९३५ 
के धीच सुरक्षा सम्बन्धी राष्ट्रों मे जो आधारभूत मतभेद पैदा हुए, 
उससे अन्‍्तर्राप्ट्रीय व्यवस्था भग हुई, हालाकि वे दूसरा विश्व 
यद्ध बिल्कुल नहीं चाहते थ। किन्तु उनके 


सामने प्रब्त था कि युद्ध 
कंसे रोका जाय तथा अपने को किस तरह सुरक्षित बनाया जाय | 
इसका नतीजा यह हुआ 


हुआ कि जहां एक देश ने अपनी सुरक्षा का कंदम 
उठाया तो वह दूसरे देश के लिये असुरा का विषय वन गया , दस तरह 

अन्तराष्ट्रीय सम्बस्धी का इनिहास एक एसा काल था जब परस्पर 
[ और गारंटी का निरन्तर प्रयास होता रहा । 


स् 
म 


सुरक्षा की खोज में ९९ 
सुरक्षा मैत्री की व्यवस्था (१६३२०-१९२७) 


यूरोपीय मामलों में सबसे महत्वपूर्ण और सिर दर्द का विषय फ्रांस 
क्री मांग बनी हुई थी जिसमें वह वार-बार सुरक्षा की मांग करता 
रहा । फ्रांप्त का अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में भाग लेने का केवल एक ही 
उद्देब्य था कि फ्रांस को जर्मनी के पुनः आक्रमण से बचाने की व्यवस्था 
की जाय । यहां तक कि युद्ध समाप्त हो जाने के बाद भी फ्रांसीसी 
राजनीतिज्ञों का कहना था कि जर्मनी अभी भी संनिक दृष्टि से फ्रांस 
से अधिक शक्तिशाली है । उनका यह भी कहना था कि जमनी की 
आबादी अभी भी यूरोप के किसी भी राज्य से अधिक ही हैं। फ्रांस 
को भय था कि सप्तकी आबादी में यदि तनिक भो गिरावट हुई तो 
वह जर्मनी के मूंह का ग्रास चन जायगा । 


जमनी की ताकत तोड़कर भावी आक्रमण से फ्रांस को मुक्त 
कराने के लिये पेरिस शांति कांग्रेस में फ्रांसीसी प्रतिनिधि ने मांग की 
कि राइन नदी का परिचिमी तट फांस के अधिकार में दे दिया जाय । 
किन्तु अम्नरीकी प्रेसीडेन्ट विल्सत और ब्रिटिश प्रधान मंत्री रायड 
जाजें ने फ्रांसीसी सीमा राइन नदी तक बढ़ाने देने से इन्कार कर 
“दिया। उनका कहना था कि इससे जमनी अपनी ५० लाख जनता से 
'चंचित रह जायगा। काफी गरम वहस के बाद फ्रांस अपनी सुरक्षा 
सम्बन्धी निम्न बातों पर राजी हो गया । (१) भावी जमेन आक्रमण 
से फ्रांस की सुरक्षा तथा राइन नदी के पश्चिी तट पर मिन्रराष्ट्रीय 
सेना का १५ वर्ष तक अधिकार रहेगा । (२) राइन क्षेत्र में 
पूर्ण हप से विसैनिकीकरण और (३) तीन दलों की संधि की जाय कि 
फ्रांस पर जर्मनी के आत्रमण होने की हालत में ब्रिटेन और अमरीका 
फ्रांस को सहायता करेंगे। किन्तु अमरीका द्वारा पेरिस में हुई संधियों 
पर हस्त'क्षर करने से अस्वीकार कर देने से उक्त तीन दलों की संधि 
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अप्रभावशाली और बेकार सिद्ध हुई व्‌ कि उसमें ब्रिटेन का शरीक 
होना अमरीका के आने पर ही निर्भर था। 

अन्त में फ्रांस को अपनी मनोकामना पूरी करने के लिये छोटे 
राष्ट्रों की ओर देखना पड़ा। इस ओर पहला कदम जो फांस ने 
उठाया वह बेल्जियम के साथ समझौता करना था। यह समझौता 
७ सितम्बर १९२० में हुआ । यद्यपि यह समझौता राष्ट्रसंघ में दर्ज करा 
दिया गया था, किन्तु इसकी महत्ववूर्ग शर्ते गुप्त रखी गई । किन्तु फिर 
भी यह स्राक प्रकट था कि फ्रांस और बेल्जियम जमंनी के आक्रमण 
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को केनिस में सम्पन्न, हुआ । दूसरे दिन ब्रियां को प्रधानमंत्री पद से 
मजबूर होकर त्याग्र-्पत्र देना पड़ा । उतके स्थान पर प्वायंकर प्रधानमंत्री 
नियुक्त हुए ।यह ब्रियां से अधिक गरम मिजाज के थे। इन्होंने मांग की 
कि ब्रिटेन के साथ जो समझौता हुआ है वह पारस्परिक सुरक्षा के आधार 
पर होना चाहिये | समझौता में फ्रांसीसी जमीन हटाकर "फ्रांस! रखा 
जाय और यह समझौता ठोस वनाया जाय तथा इसकी मियाद १० वर्ष से 
बढ़ा कर ३० वर्ष कर दी जाय । इस पर ब्रिटेन ने यह कहकर कि शायद दूसरे 
राष्ट्रों में ब्रिटेन के प्रति विरोधी भावना पैदा हो जाय सैनिक समझौता 
करने से इन्कार कर दिया। आखिर जून १९२२ में जव क्षतिपूर्ति मामलों 
पर दोनो देशों में मतभेद उठ खड़ा हुआ तो उक्त समझौता विल्कुल भंग 


ही गया । 


वास्तव में रूर पर अधिकार प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्वायं- 
कर योजना का फल था । योजना का उद्देश्य प्रथम जर्मनी को 
ख्तिपूर्ति की अदायगी करने के लिये मजबूर करना । दूसरे जर्मनी के 
मौद्योगिक विकास में ऐसी अड़चन और बाधा खड़ी करनी जिससे कि 
आधिक दृष्टि से वह बिल्कुल कमजोर हो जाय । तीसरे यह कि 
राइन क्षेत्र में पृूषकवांदी आंदोलन को प्रोत्सहित कर फ्रांस और 
जमेनी के बीच एक कड़ी राज्य कायम कर दिया जाय । 


१९२०-२१ में चेकोस्लोवाकिया, युगोस्लाविया तथा रूमानिया के 
चीच एक समझौता हुआ (त्रिगुट) जिसके अनुसार विना किसी विवाद के 
आक्रमण हाने परसव मिलकर आक्रमण से प्रभावित देश की सैनिक सहायता 
करेंगे और यथापूर्व स्थिति बनाये रखने में एक दूसरे की मदद करेंगे। 
१९२२ में उक्त समझौता में पोलेंड भी जा गया। १९२३ में फ्रांस ने 
पोलेंड, यूगोस्लाविया तथा रूमानिया को कर्ज दिया जिससे कि वे 
उससे सैनिक सामान खरीद सकें। २५ जनवरी १९२४ को फ्रांस 
और जेकोस्लोवाकिया में एक संधि पर हस्ताक्षर हुए । संधि की शर्तों के 
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अनुसार विदेशी नीति से सम्बन्धित थामलों पर दोनों देश एंक दूसरे से 
परामर्ण लेंगे और एक दूसरे की सहायता करेंगे। इसी प्रकार की संधि 
१९२६ में फ्रांस और रूमानिया तथा १९२७ में फ्रांस और युगोस्छाविया 
के बीच हुई । इस तरह फ्रांस ने सुरक्षा के नाम पर यरोप में एक नया 
आधिपत्य कायम किया । फ्रांस ने जर्मनी के सम्भावित भंथ का 
सामना करने के लिए यूरोप में अपनी स्थिति मजबूत करली | फ्रांस ने 
लियुआनिया के वि*द्ध पोलेंड का, हंगरी और युगोस्लाविया के विरुद्ध 
ममानिया का साथ देता आरम्भ किया | इसमें संदेह नहीं कि फ्रांस ने 
क्षपनी सुरक्षा के लिये यूरोप के ६ देशों के साथ विभिन्न प्रकार के 
समझौते कर लिये किन्तु ये समझौते फ्रांस को बड़े महंगें पड़े क्योंकि 
जिन देशों के साथ उसने समझौता किया उन्हें उसे सदैव ऋण देना 
पड़ गया । इसके अतिरिक्त उनकी स्थिति अत्यंत शोचनीय और 
अनिश्चित थी क्योंकि एक तो वे काफी छोटे थे और दूसरे उनके पास 
सनिक साथन पर्याप्त नहीं थे । इधर उक्त सुरक्षा समझीतों के कारण 
फ्रांस के प्रति पूर्वी और पश्चिमी यूरोप में संदेह पैदा हो गया। इटली 
और जर्मनी को तो फ्रांस के प्रति काफो संदेह पैदा हो गया । 

बेनियों मुसोलिनी के नेतृत्व में इटली में फाध्तिसवाद के उत्थान के 
साथ ही पड़ोसी देशों के साथ मंत्री समझीते भी होने छूगे । यह 
फ्रांसीसी सुरक्षा व्यवस्था के लिये बड़ा घातक सिद्ध हुआ | २७ जनवरी 
४2००४ को इटली ने पेरिस शांति संधियों को कायम रखने के लिये 
यगोरलाबिया के साथ मंत्री वे सहम्रोग का एक पंचवर्षीय समझौता 
किया। इसके बाद रटली ने पूर्वी देशों को अपने साथ मिल्वाने के लिये 
जेकोस्लीवाकिया, रूमानिया, हंगरी, तुर्की और यूनान के साथ मैत्री 
समतीते जिसे | डेडडी और अन्वानिया के बीच २७ नवम्बर १०९२६ को 
४< टिसाना संघखि की अनार इटली ने अ्वानिया को आाधिक सु बिधायें 
प्रयान हरने मे टेसू उसे यबापूर्व रामनतिक, माननो तथा प्रादेशिक 
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अधिकार देने के लिये गारंटी दी । १९२७ में इटली ने अल्वानिया के 
साथ एक २० वर्ष का सुरक्षा समझौता किया । १९२६ में इटछी और 
स्पेन के बीच तटस्थता सम्बन्धी समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इस तरह 


इटली ने फ्रांसीसी सुरक्षा मोर्चे के विरुद्ध अपने को हर तरह से मजबूत 
बना लिया। 


: इधर यूरोप के राष्ट्र अपनी: सुरक्षा के लिये गठबंधन करने और 
अपनी ताकत बढ़ाने में व्यस्त थे वोल्शेविक राज्य भी इस मं से 
वंचित ने रह सका।. शक्तिशाली यूरोपियन गुटों के निर्माण को देख 
कर सोवियत अपने हितों की रक्षा के लिये अपनी शवित बढ़ाने 
लगा। १९२५ में रूस और तुर्की के बीच एक दूसरेपर आक्रमण न करने 
को एक समझौता हुआ । निर्णय हुआ कि यदि किसी देश ने उनमें से किसी 
पर आक्रमण किया तो दूसरा तटस्थ रहेगा । मतलूव यह कि वे एक 
दूसरे पर नतो आक्रमण करेंगे और न आक्रमण करने वाले को सहा- 
यता देंगे। १९२६ में इसी प्रकार का एक समझौता रूस का जर्मनी 
केंस।थ भी हुआ । इसके तत्काल बाद लिथुआनिया, अफगानिस्तान- तथा 
फोरस के साथ रूस ने तटस्थता और परस्पर आक्रमण “न करने 
संम्बन्धी समझौते किये। 

इस प्रकार यूरोप पुनः तीन शवितिशाली गुटों में विभाजित हो 
गया। विभाजित गुटों का नेतृत्व फ्रांस, ईरान और सोवियत संघ के 
हाथ पड़ा । 

अस्थाई संयुक्त कमीशन 

राष्ट्रसघ के प्रतिंग्रव में इस वात का स्पष्ट उल्लेख किया गया 
था कि परिपंद प्रत्येक राज्य की भौगोलिक स्थिति तथा उसकी परि- 
स्थितियों को मद्दे लगर रखते हुए ही शस्तीकरण में विघटन की योजना 
बनायेगी | योजनाओं के विभिन्न सरकारों द्वारा स्वीकार कर लिये 
जाने के बाद -शस्त्रीकरण की निर्धारित सीमा बिना परिपद्र की सम्- 
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मति के बढ़ाई नहीं जा सकती। प्रतिश्रव के अनुसार निशस्त्रीकरण 
कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के हेतु परिषद को आवश्यक सलाह देने 
के लिये एक स्थायी कप्ीशन की स्थापना भी करना था । 


अनिवार्य निशस्त्रीकरण का आरम्भ उस समय हुआ जब जमनी, 
आस्ट्रिया, वल्गेरिया तथा हंगरी के साथ शांति संधि करके उन्हें अपनी 
सेना कम कर देने के लिये मजबूर कर दिया गया। विश्वव्यापी 
निशस्त्रीकरण की ओर यह पहला कदम था, मई १९२० में राष्ट्रसंघ 
असेम्बली बैठक में शस्थीकरण की वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट तैयार 
करने के लिये एक स्थायी परामर्णदातु आयोग की स्थापना की गई। 
२५ फरवरी १९२१ को ५रिषद ने एम. विवाजी की अव्यक्षता में एक 
अस्थायी संयुवत कमीशन की स्थापना की जिसका उद्देश्य शस्त्रीकरण के 
विघटन के अधारभूत सिद्धान्त को स्पष्ट करना था। १९२२ में कमी- 
घने में ब्रिटिश प्रतिनिधि लाई इशर ने सुझ!व रखा कि विभिन्न देशों 
में अनुपात के अनुसार सेना होनी चाहिये ' यह सुझाव कुछ टैक्नि- 
कल कारण वश बाद में रह कर दिया गया। इसी बीच अस्थायी सयुक्त 
कमीशन ने विभिन्न देशों के दस्प्रीकरण सम्बन्धी आकड़े प्राप्त किये 
तथा सैनिक बजट ओर राष्ट्रीय सुरक्षा सम्बंधी आवश्यक सूचनाएं 
इकटूटी की । कमीशन की उक्त रस्पोर्ट पर राष्ट्रसमथ महासभा ने 
शस्त्रीकरण सम्बन्धी व्यय पर नियंत्रण लगाने की सिफारिण की। 

पारस्परिक सहायता संधि का मसबिदा 

१९२२ में कमीयन के एव सदस्य छाई राबर्ट सिसिल ने अस्त्री- 
वरण में वियंटन ये लिये ४ प्रस्ताव प्रस्युत किये जिन्हें कमीशन ने 
निम्त रूप से स्वीहार दिया: झस्त्रीगरण के विधघटन की कोई भी 
योजना जब सके सफ़ड सदा हो सती जब तक कि उसे आम रूप ने 
दे दिया जायथ। दिश्य वो यर्तमान ग्थित्ति में सविकांथ सरकार घरबी- 


हारा में कमी नही तार सवतठी जब तत्र शि उनके राज्यों की रक्षा के लिये 
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सनन्‍्तोषजनंक गारंटी न हो | इस श्रकार की जो गारंटी हो वह आम अथवा 
सवकी ओर से हो। यह गारंटी तभी सत्य मानी जायेगी जब तमाम सदस्य 
राष्ट्र अपने यहां शस्त्रीक रण में कमी करने के लिये निश्चित वायदे करें। 
राष्ट्रसंघ की तीसरी महासभा ने कमीशन से अनुरोध किया कि पारस्प- 
रिक सुरक्षा सम्बन्धी एक संधि का मसविदा तैयार करे । नतीजा यह हुआ 
कि पारस्परिक सुरक्षा सहायता सम्बन्धी दो मसविदे प्रस्तुत किये गये 
जिसमें से एक लार्ड सेसिल और दूसरा कर्नल रेडिवन का था । संधि 
के मसविद में कहा गया था कि: (१) संधि पर हस्ताक्षर करने 
वालों को आश्वासन देना पड़ेगा कि उनमें से किस्ती पर आक्रमण होने 
पर वाकी हस्ताक्षरकर्ता देश उसकी सहायता करेगे। (२) हस्ताक्षर- 
कर्त्ता देश अपनी सुरक्षा के लिये परस्पर समझौता कर सकते है लेकिन 
इसकी शछा्ते' राष्ट्रसंध के सचिवालय में पहले दर्ज करना देनी होंगी । 
(३) आक्रमण की हालत में, आक्रमणकारी कौन है इसका निर्णय 
राष्ट्रसंघ १रिंपद ही कर सकेगी। निर्णय के ४ दिन के भीतर ही राष्ट्र 
संघ यह भी निश्चय करेगा कि संधि के अन्तर्गत जाक्रमण से पीड़ित 
राष्ट्र को सहायता दी जानी चाहिये कि नहीं। (४) ऐसे राज्यों को 
जो परिषद द्वारा निर्वारित झस्त्रीकरण के अनुसार दो वर्ष के भीतर 
अपना शस्त्रीकरण सीमित नहीं कर पाये वे पारस्परिक सहायता पाने के 
अधिकारी नही होंगे। (५) संधि कें अनुसार आक्रमणकारी के विरुद्ध 
की गई कारंवाइयों का सारा व्यय आक्रमणकारी राज्य को बर्टास्त 
करना होगा । 


* है« नी. 


सितम्बर १९२३ में राष्ट्रसंघ' की चौंथी असेम्बेली में उक्त मसबिदो 
संधि निविरीध स्वीकांर. कर ली गई और उसकी प्रतियाँ समस्त राष्ट्रों 
को प्रेषित कंर दी गई.) स्चि) पर प्राप्त उत्तरी सें। पता चला कि 
४८:राप्ट्रों ने जिनमें फ्रांस, इटली", और' जापान + भी“ हे,। सैद्धांतिक 
सौए पर ससेंधि'को स्व्रीकार-कंरलिया हैं और :१% राज्यों जे जिनमें 
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ब्रिडेन, जमंनी, अमरीका तथा रूस हैं, संधि को स्वीकार करने से 
इन्कार कर दिया है । संधि को अस्वीकार करने वाले राज्यों की 
भकायत थी कि संधि के मसविदे में आक्रमण की परिभाषा स्पष्ट नहीं 
की गई है तथा आक्रमणकारी राज्य के साथ कठोर व्यवहार करने के 
लिए राष्ट्रसंघ परिपद को पर्याप्त अधिकार नहीं प्राप्त हुआ है । विरोधी 
राज्यों का यह भी कहना था कि संधि स्थिर तथा विश्वसनीय नहीं 
जी कि थस्त्रीकरण में विघटव का आवश्यक आवार हूँ । 
के 
जनेवा प्रोटोकोल (समझौता) 
सितम्बर १९२४ में ब्रिटेन और फ्रांस के दोनों समाजवादी प्रधान 
मत्री---रायस मेकहोनाल्ड तथा हेसियो--ले निम्रस्त्रीकरण, सुरक्षा 
त्था न्याय पर आधारित शस्त्रीकरण में विघटन सम्बन्धी एक 
संयुक्त प्रस्ताव राष्ट्रसेंघ की पाचवी महासभा में प्रस्तुत किया। इस 
प्रस्ताव के फलस्वरूप पोलिटीस तथा बेन्स ने प्रणास्त क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय 
घगड़ों के निव्टारे के लिये एक संधि का मसविदा तैयार किया। यह 
मसविदा २ अकूबर १९२४ को राष्ट्रसंघ की अमेम्बली में निविरोध 
स्वीकार कर लिया गया। तथाकथित जनेंवा संधि की प्रमुख बातें 
निम्त प्रकार थी; (१) आक्रमण अबबा युद्ध एक कंतर्राप्ट्रीय अप- 
राय है और प्रतिश्रव को पालन करने वाले देशों १र आक्रमण करना 
भारी आराघ होगा । (२) वेबानिक विवादों को अन्तर्राष्ट्रीय न्याय 
की स्थायी अदालत सुह्झायेगी और राजर्नतिक झगटों को राष्ट्रसंघ 
परिषद निपटायेगी। (३) झागठों पर जिस समय न्यायालय अथवा 
परिषद में विचार हो रहा ही उस काछ में सैनिक संगठन नहीं किया जा 
साता। (४) जो राष्ट्र विवादारपद मामले को न्यायारूय में नहीं 
ग्गोंगा छऋयवा तो स्वायाह्य के निर्णय को रवीकार ने कर आक्रमण 


गरनता रहेगा बह काध्मणयारी समझा जायगा। (५) आफमणऊकारी राष्ट्र 
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के साथ आर्थिक वहिप्कार, और जरूरी समझा गया तो प्रतिश्रव की घारा 
१६ के अंतर्गत उसके खिलाफ सैनिक कार्रवाई की जायगी। (६) यद्ध 
का सारा खच्चे आक्रमणकारी राष्ट्र को अदा करना होगा । (७) शझस्त्री- 
करण में विघटन समस्या पर निशस्त्रीकरण सम्मेलन विचार करेगा और 
उसका निर्णय मान्य होगा। यह सम्मेल १५ जून १९२५ को होगा । . 


जनेवा संधि पर केवेर उन्हों १७ राज्यों ने हस्ताक्षर किये 
जिन्होंने सिद्धान्तः पारस्परिक सहायता संधि को स्वीकार किया था। 
ब्रिटेन ने कई कारणों से संधि पर अपनी सम्पुष्टि देने से इन्कार किया। 
वे करण निम्त प्रकार हे: (१) इससे अमरीका से उसका युद्ध 
छिड़ सकता है जो कि राष्ट्रसंध में न होने के कारण किसी सदस्य 
राष्ट्र से झगड़ा करने पर आक्रान्ता घोषित किया जा सकता है । (२) 
अनिवार्य पंच समझौता किसी सार्वभौमिक सत्ता प्राप्त राज्य की आत्म- 
सुरक्षा के अधिकार में हस्तक्षेप कर सकता है (३) पात्र दियों (88700- 
87078) में ०ह विचार आातंकंपूर्ण था. कि राष्ट्रसंघ का प्रमुख काम युद्ध 
“संगठन करके श्ञांति स्थापित करना है और सम्भवत्तः बड़े पैमाने पर 
युद्ध छेड़ता है। (४) यह व्यवस्था कि अकान्ता को युद्ध का सब खर्चा 
'भुगतना पड़ेगा अवुद्धिमत्तायूर्ण है क्योंकि इससे हर एक स्थिति में 
राष्ट्रसंघ की कारंवाइयों पर नियंत्रण हो जायगा ।(५) पाबंदियों का 
"अत संधि पत्र में ठीक से स्पष्ट नहीं किया गया यद्यपि राष्ट्रसंधु के 
निर्णय का उल्लंघन करने की नई सम्भावनाएँ पैदा हो गई । इस- 
लिये जनेवा संधि रह कर दी गईं | इसके इतनी जल्‍दी रद्द किये जाने 
के भी कई कारण है। माडारियागा जो कि संधि पन्न के मूल संथोजकों 
में से एक था, के मत में नवम्वर १९२४ में मेकडोनाल्ड का पतन 
ज़था बाल्डविन का अनुदारदछी सरकार का बनाना संधि पत्र के 
अस्वीक!र किये जाने के मुख्य कारण थे । 
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१९२५ का लोकार्नों समझौता 


यद्यपि जनेवा समझौता पत्र अस्वीकार कर दिया गया किन्तु 
यह जाते-जाते यूरोपीय मामलीं पर गहरा प्रभाव छोड़ गया । राष्ट्रों 
के बीच समझौते व भाईचारे को भावना उत्पन्न होने छगी' और 
भावनाओं में इस प्रकार के परिवर्तन से फ्रांस की सुरक्षा की संभावना 
बढ़ गई। क्षतिपूर्ति की समस्या के बारे में डावस योजना के अनुसार 
दोनों देशों मे समझौता हो चुका था । फ्रांस के प्रधान मन्‍्त्री श्री हेरियों 
भी जर्मनी से समझोते के लिए उत्सुक थे। इस बार जर्मनी ने अपनी 
ओर से प्रस्ताव रसा । फरवरी १९२५ में जमनी ने फ्रांस के सामने 
पारस्परिक सुरक्षा व अहिसात्मक कार्रवाइयों का एक समझोता पेश 
किया । इस नये समझौते में राटन, इंग्लेट, फ्रास, इटली और जमेनी 
में दिलचस्पी रसने वाले राष्ट्रों के बीच एक समझौते का सुझाव दिया 
गया | उसमें जमेनी व सीमात राज्यों के श्वीच पांच संधियों का भी 
प्रस्ताव रखा गया । यह प्रस्ताव फ्रांस के ब्ियां व जर्मनी के स्ट्रसेमम 
के प्रयत्नों से स्वीवार कर लिया गया । इसके साथ निम्नलिखित शर्तें” 
लगाई गई : (१) जमंती राष्ट्रमघ का सदस्थ हो (२) बेल्जियम 
जिससे फ्रांग को पोडेंद या मित्रराप्ट्रों की सहायता लेने या राष्ट्रसंघ 
के प्रतिशव के अससार छारबाई करने से रोका जाय | (४) पोलेड 
वे सेगोसग्लोबातिया कं. ब्रीच टोन बाहढी प्रस्तावित वार्ता में सामिल 
ना, उह्याक क्राश निश्चित प्रतिस्सा समयोनों के कारण इन देखशों 
के लिये जिम्भेयार 
अयतूबर १९३५ मे दिन जर्मनी, क्रास, ब्रिदेसन, इटली, बेल्जियम, 
पोउँड वे चेहररिवतियां के प्रलिनिशियों को बार्ता स्विटजरेलेड # 
छोड़ गरीड: ४2 मा जात है प्रथम अवसर 


#-। यद बाद 
था जद जमनी सिन्ररसाट्रों मे समादता वे अच्छे सम्पस्धी के छिए 


ट्र 


सुरक्षा फी खोज सें १०१ 


मिला । १२ दिनों तक वार्ता के पश्चात्‌ उबत सम्मेलन निम्न बातों पर 
राजी होकर १६ अवतूबर को समाप्त हो गया : (१) फ्रांस, जर्मनी, 
ब्रिटेन, इटली व बेल्जियम में एक पारस्परिक सुरक्षा गारंटी की संधि 
जिसका नाम लोकार्नों संधि रखा जाय। (२) एक गोर जमेनी व 
दूसरी ओर फ्रांस,वेल्जियम, पोलेड व चेकोस्लोवा किया में ४ पंच संधियां । 
(३) एक ओर फ्रांस व दूसरी ओर पोलेंड व चेकोस्लोवा किया में गारंटी 
की दो संधियां। 


(१) पारस्परिक सुरक्षा गारंटी की घारा १ के अनुसार सामूहिक 
च वैयक्तिक रूप से अधिकारों द्वारा एक ओर जमेनी और दूसरी ओर 
बेल्जियम व फ्रांस की सीमाओं की वस्तुत: गारंटी हो गई । इसके 
साथ साथ राइन के पूरब मे खींची गई ५० किलोमीटर छाइन के 
परश्चिम में जमंत सीमा का विसैनिकरण हो गया। धारा २ के अनुसार 
जमनी, बेल्जियम व फ्रांस केवल निम्नलिखित बातों को छोड़कर एक 
दूसरे पर हमरा न करने या यद्ध न करने पर राजी हो गये : (क) उचित 
सुरक्षा, (ख) निशस्त्रीकरण क्षेत्र के विषय में हुए समझौते का उल्लं- 
घन, (ग)एक राज्य के विरोध में राष्ट्रसंघ की कारंवाई जिसने दुसरे 
सहायक राष्ट्र पर पहले हमला किया । उनमें यह भी समझौता हुआ 
कि उनके बीच उठने वाले विवादास्पद मामलों को शांतिपूर्ण ढंग से 
सुलझाया जाय, जो कूटनीतिकता के सामान्य साधनों से नहीं सुरुझ 
सकते । धारा १ या २ के उल्लंघन पर हस्ताक्षर करने वाले राष्ट्रों ने 
आहत पक्ष की शीघ्र सहायता करना तय किया। संदेहपूर्ण उल्लंघन 
के मामले में इस प्रश्न पर राष्ट्रसंध की परिषद्‌ विचार करेगी और 
हस्ताक्षर करने वाले राष्ट्रों ने निश्चय किया कि यदि परिपद्‌ मान ले 
कि शर्तों का उल्लंघन किया गया है तो वह उक्त निरचय पर दूढ़ 
रहेंगे । तय हुआ कि इस समझौते से वर्सेल संधि के अन्तर्गत 
हस्ताक्षर करने वाले राष्ट्रों के अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । 
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जरमंनी के राष्ट्रसंध का सदस्य होते ही यह समझोता छागू हाँगा' 
और यह उस समय तक लागू रहेगा जब तक परिषद्‌ दो तिहाई बहुमत 
से यह निश्चय न करले कि राष्ट्रसघ उच्च समझौता करन वाहछे रोष्ट्रों 
को पयाप्त रक्षा का आइवासन देता हैँ । 


(२) .४ पच सधिथों द्वारा राष्ट्रों ने सामूहिक रूप से सर्व प्रकार 
के विवादों पर विह्त्र अदालत या किसी अन्य अदालत का फैंसला 
शांतिपूवंक मानना स्वीकार क्या जो कि कूटनीति के सामान्‍य साधनों 
से नही सुलझ सकते थे। यह धारा उन विवादों पर लागू नही होगे 
थी जो इन संधियों पर हस्ताक्षर होने से पूर्व उठ थे जैसे कि पोलेड 
सीमा बिवाद। (३) गारंटी की संचियो के द्वारा यह 'तय किया 
गया कि यदि हस्ताक्षर करने वाले राष्ट्र लोकार्नों मे की गई प्रतिज्नाओं 
का पालन करने में असमर्थ हो तो उनको एक दूसरे की सहायता झीघ्म 
करनी चाहिए, यदि इस असमर्थंता के बाद भी झास्त्रों का प्रथोग होता 
हों। इन संधियीं पर १ दिसम्बर १९२५ को हस्ताक्षर हुए । 

लोकार्नो संधि की फ्रांस व जर्मती में बडी #शस। की गई और 
इसको विश्वशांति के लिये एक बड़ा कदम बताया गया । इस सम 
झौते की मुख्य कुजी जम॑नी को राष्ट्रीय परिषद्‌ म स्थायी सीट मिलेना' 
था । इसके अतिरिवत इससे राइन सीमा पर किसी भीं जर्मन हमले 
के लिये फ्रॉस को खतर। नहीं रहा लेकिन जर्मनी की पूर्वी सीमा कीं 
समस्या का समाधान नहीं हुआ । यद्यपि जर्मनी ने अपनी पूर्वी सीमा' 
के विषय में किसी प्रक्रार की आक्रांत्मक कारंवाई करना अस्वीकार 
किया परन्तु उसमें साथ-धाथ उसका ज्ञांतिपूर्ण ढंग से हल भी ढुंढना' 
चाहा ) कार ने कहा था कि अधिक काल के लिये छोक,नों संधि 
वर्सेल संध व प्रतिश्रव दोनों के लिये घातक थी। उससे इन दोनों 
विचारधाराओं को प्रोत्साहन मिला कि वर्सेल संधि में दबाव की कमी 
है। जब तक कि उसकी पुष्टि अन्य वातों से न की जाय और सरकारों 
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से आशा नही की जा सकती कि वे उन सीमाओं की रक्षा करेंगी 
जिनमें वे स्वयं दिलचस्पी नहीं रखतीं । किन्तु फिर भी लोकार्नों 
संधि ने य्रोप म॑ शान्ति स्थापना में महत्वपूर्ण योग दिया। 


४ + ब्रियां-कैलोग समझौता ( पेरिस की सन्धि) 


६ अप्रैल १९२७ को फ्रांसीसी विदेश मस्‍्त्री ब्रियां ने सुझाव दिया 
कि फ्रांस और अमरीका के बीच युद्ध न होने देने के छिये वह अमरीका 
के राय पारस्परिक समझौता कर सकता है । दो मास के वाद ब्रियां 
क उक्त सुझाव को मसबिदा संधि का रूप दिया गया जो अमरीका 
को भेट किया गया । संधि वे अनुसार दोनों राष्ट्रों को वायदा करना 
होगा तथा सरकारी तौर पर ऐलान करना होगा कि वे परस्पर युद्ध 
के लिये कभी कदम नहीं उठायेगे और जो भी झगडा होगा उसे 
शांतिपूर्ण तरीके से सुलझा लेगे | ६ मास बाद अमरीकी विदेश मन्नी 
फ्रक वी. कंलोग ने सुझाव रखा कि द्विराष्ट्रों की संधि के बदले एक 
एसी संधि होनी चाहिए जिसमें विश्व के समस्त राष्ट्र झामिक हो 
सके । आपने कहा कि समस्त राष्ट्रों को एक दूसरे के समीप आ जाने 
से युद्ध का भय भी समाप्त हो जायगा। काफी बहस क॑ बाद कैलोग का 
प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया । इसके अनुसार सभी राष्ट्रों ने युद्ध 
से पृथक रहने का वायदा किया। बे शस्त्र केवल उसी हालत में 
उठा सकते थे : (१) जब उनकी अपनी सुरक्षा का सवाल हो (२) वे 
संधि का उल्लंघन करने वाले राज्य के विरुद्ध शस्त्र उठा सकते थे 
(३) सधि को छागू करने के रास्ते में उत्पन्न रुकावटों के विरुद्ध 
हथियार उठा सकते थे (४) ब्रिटिश साम्राज्य के विश्व में फैले विभिन्न 
क्षेत्रों की आक्रमण से रक्षा के लिये युद्ध किया जा सकता था वर्योंकि 
उनकी रक्षा करना ज्ञांति के लिये काको महत्व की बात थी। राष्ट्ू- 
संघ की सदस्पता के अन्तर्गत थोपी गई जिभ्मेवारी को कायम रखने 
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तक सुचारू ढंग से चलाने के लिये विरोधी अथवा अड़चन डालने वालों 
फे विरुद्ध शस्त्र उठाना। * 

२७ अगस्त १९२८ को कई दे ओसें में १५ राज्यों के प्रतिनिधि 
एकत्र हुए और निम्नलिखित संधि पर हस्ताक्षर किये । यही समझौता 
पेरिस की संधि के नाम से भी मशहूर हुआ । संधि की घारायें निर्म्त 
प्रकार थीं : (१) हम अपने देश की जनता की भलाई के लिय शांति- 
पूर्ण ढंग से निबटारे तथा परस्पर सम्बन्ध कायम करने के लिये शपथ 
लेते हैं कि हम यूद्ध से पृथक्‌ रहेंगे और अनावश्यक तया संधि की दार्तों 
के विरुद्ध कदम नहीं उठायेंगे । (२) परस्पर झगड़े के निबटारे के 
लिए हम शांतिपूर्ण तरीकों का सहारा लेंगे । (३) वे राष्ट्र जो अपने 
राष्ट्रीय हितों के लिये आक्रमण करेंगे, उन्हें संधि के अन्तर्गत प्राप्त 
होने वाली सुविधाएं प्राप्त नहीं होंगी । 

पेरिस के समझौते पर हस्ताक्षर होने के कुछ सप्ताहों के भीतर ही 
३० राज्य भी उसे स्वीकार करने को तैथार हो गये, जिसमें रूस भी 
एक था । २४ जुलाई १९२९ को प्रेसिडेंट हृवर ने उक्त समझौते को 
लागू किया और दो वर्ष के भीतर ६० देशों की स्वीकृति प्राप्त हो 
गई | 

पेरिस की संधि अन्तर्राष्ट्रीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना ह । 
प्रो० कार के शब्दों में : “इतिहास में यह प्रथम राजनैतिक समझौता 
है, जो कि अन्तर्राष्ट्रीय समस्थाओं को हल कर सकता है ।' प्रो० हार्डी 
का कहना था कि--न॑तिक दृष्टि से भी इस संधि ने एक नवीन यग की 
सष्टि की हैँ । पेरिस सन्वि केवल यद्ध का वहिष्कार करने का 
संकल्पमात्र ही नहीं था, अपितु यह एक ऐसा निर्णय था, जिसके अवसार 
राष्ट्रमंध के वाहर के राज्य--संयुकत राष्ट्र और रूस--पप्रत्यक्ष 
रूप सेद्वांति के सामूहिक संगठन में भाग छे सकते थे । परन्तु 
विचारशील व्यक्ति ब्रियां--कंलोग संधि की दो महान कमी को 
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अधिक प्रधानता देते हैं | प्रथम--क्रैवल आक्रमणात्मक युद्ध का वहिष्कार 
किया गया था परन्तु ,कोई भी राज्य आत्म रक्षा के नाम से युद्ध 
कर सकता था । इसलिए जिन राष्ट्रों ने इस संधि पर हस्ताक्षर किये थे, 
वे भी विना युद्ध घोषणा किये लड़ने ऊगे--जैसा १९३१ में जापांन ने 
चीन में किया। दूसरा--हस संधि को प्रयोग करने की कोई व्यवस्था 
नहीं थी ।“चिरशान्ति का युग केवछ एक महान संकल्प मात्र था। शूमा 
के शब्दों में “यदि कोई एक हस्ताक्षरकारी राज्य ने इस संधि को भंग 
किया तो दूसरे सत्र उससे मुक्त हो जाते थे। “आइचर्य का विष्रय तो 
यह था की यद्यपि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने इस समझौते का अनुमोदन 
किया था फिर भी उसने एक विशेष बिल पास करके अमेरिको नौ 
शक्ति को दुगना कर दिया । 
निशस्त्रीकरण की समस्या 
कलोग समझौता विल्कुल झूठा जौर घोखा सिद्ध हुआ गौर सुरक्षा 
समस्या को हल करने का दूसरा उपाय केवल राष्ट्रीय शस्त्रीकरण का संतु- 
लन थात हम यह देख चुके हैं कि-प्रथम विश्व युद्ध के वाद भी निशस्त्री- 
“ करण का प्रभाव विश्वव्यापो नहीं था। फ्रांसने निशस्त्रीकरण आंदोलन के 
अन्तगंत अपनी सेना ५० प्रतिशत कम कर दी । यही नहीं वर्कर उसने 
संनिकों की सचिस अवधि तीन वर्ष से घटा कर डेढ़ वर्ष कर दी। उस 
के साथ ही इटली ने भी अपनी सेना में कटौती कर दी और जर्मनी, 
आस्ट्रिया, हंगरी तथा बल्गेरिया की' सैनिक ताकत तो प्राय: विल्कुर 
ही खत्म कर दी गई । निशस्त्रीकण के बाद रूस, अमरीका 
ब्रिटेत और जापान ने बीरे घीरे अअनो सैनिक शवित वढ़ानी आरम्भ 
कर दी। इससे उनमें परस्पर शत्रुता और भय पैदा होने छगा। 
इस्त्रीकरण की इस अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता को रोकने के लिए १९१९- 
२० की शान्ति-संधियों का आश्रय ,लिया गया जिससे विजयी राष्ट्रों 
में शस्त्रीकरण पर प्रतिवन्ध लगाया गया। किन्तु निशस्त्रीकरण को 
मानने में सभी राष्ट्र अपने लिए भय समझते थे। उनकी दलील थी 
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कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए शस्त्रीकरण बहुत जरूरी हैे। इस हालते मेँ 
यही तय हुआ कि जिस राष्ट्र के पास जितनी सेना है उसमें अब वृद्धि 
ना की जाय । 

< 
कान नौ-सम्मेलन 


नौ-शस्त्रीकरण की सीमा निर्धारित करने के लिए १९श्श्रर , 
की. शरद ऋतु में वाशिगटन में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया गया। 
फरवरी १९२२ में अमरीका, ब्रिटेन, जापान, फ्रांस तथा इठ्ली में 
एक पाँच राष्ट्रों की संधि पर हस्ताक्षर हुए। संधि के अनुसार (१) अम* 
रीका को १८ लड़ाकू जहाज, ब्रिटेन के २०, फ्रांस, जापान और इटली 
प्रत्येक को १० जहाज रखने का अधिकार मिला ।. (२) विमान के 
ढोने वाले जहाजों पर नियंत्रण लगा दिया गया । (३) १० वर्षों तक 
लड़ाकू जहाजों का निर्माण बन्द कर दिया गया तथा पुराने जहाजों की 
जगह नये जहाज तभी तैयार किए जा सकते थे जब पुराने जहाजों की. 
उम्र ७० वर्ष पूरी हो चुकी हो। (४) युद्धपोतों का अनुपात निम्न 
प्रकार से निर्धारित कर दिया गया : ब्रिटेन ५, अमरीका ५, जापान 
३, फ्रांस १.६७ टन का युद्धपोत रख सकते हे। यद्यपि फ्रांस ने ब्रिटेन 
के उस प्रस्ताव को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया जिसमें' कहा 
गया था कि युद्ध काल में पनड्ब्वरियों के प्रयोग पर नियन्त्रण छगा दिया" 
जाय । इधर ब्रिटेन ने शिकायत की कि फ्रांस सैनिक जहाज तैयार करने, 
की ओर कदम उठा रहा है। 


जनेवा सम्मेलन 
पाँच साल के वाद अमरीकी प्रेसिडेन्ट काल्विन कलिज ने लडाक 
विध्वंसक जहाज तथा पनडुब्व्रियों का निर्माण सीमित करने के लिए 
उक्त पाँचों राष्ट्रों का एक सम्मेलन बुलाया । ब्रिदेन और जापान 
ने अमरीकी ध्रस्ताव को स्वीकार किया किन्तु फ्रांस और इटली ने 
अस्वीकार कर दिया | २० जून १९२७ को जनेवा में तीन राष्टों का 
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सम्मेलन हुआ । अमरीका ने सुझाव दिया कि ब्रिटेन और अमरीका 
४-४ लाख टन के युद्धपोत रख सकते हैं जिसमें से २५ बड़े जहाज 
और २० छोटे जहाज होंगे। ब्रिटेन ने कहा कि ७० युद्धपोत से कम 
से उसका काम नहीं चल सकता क्योंकि उसे सेमस्त विश्व से रसद 
मेंगानी पड़ती हे । किन्तु अमरीका और ब्रिटेत में परस्पर इतना मत- 
मेंद पैदा हुआ कि सम्मेलन बिलकुल भंग हो गया | १९२९ में अम- 
रीकी कांग्रेस ने नये विमान उठाने वाले जहाजों के निर्माण सम्बन्धी 
एंक बिलकों पास कर दिया । 
लंदन नौसैनिक संधि 

* जनवरी १९३० में पांच बड़ी नौसैनिक शवितयों ब्विटेन, फांस, 
अंमरीका, इटली और जापान का रूंदन में एक सम्मेलन हुआ । तीच 
सास तक लगातार वहसे के वाद एक संधि की गई जिस पर २२ 
अप्रैल को उक्त पांचों राष्ट्रों के हस्ताक्षर हुए । संधि के दो भाग थे। 
प्रथम भाग जो उक्त पांचों राष्ट्रों ढ्वांरा स्वीकार किया जा चुका था 
उसमें केपिटल जहाजों, पनडब्त्रियों तथा १९२२ की वाशिगटन संधि द्वार 
निर्धारित विमान वाहक जहाजों की संख्या में वृद्धि सम्बस्धी समझौतों 
का उल्लेख था । दूसरा भाग जिंस पर केवल ब्रिटेन, अमरीका 
और जापान ने हस्ताक्षर किये थे उसमें उक्त देशों के युद्धपोतों 
की संख्या में क्रमशः ५,.३ और २ जहाज कम कर देने का उल्लेख 
था। संधि के अनुसार युद्धपोतों की संख्या में उक्त कमी १९३६ की 
जंगह १९३३ से पहले कर देनी थी। स्मरण रहे कि १९२२ के वाशि- 
गठन सम्मेलन में तय हुआ था कि उक्त कमी १९३६ तक कर देनी 
चाहिये। दस हजार टन के युद्धतोतों के बारे में निर्णय हुआ कि हस्ता- 
क्षरकर्ता तीन देश अमरीका, ब्रिठदेन और जापान ऋमदः १८, १५ 
और १२ युद्धपोत अपने पास रख सकते हेँ। संधि की एक सुरक्षा 
चारां में कहा गया था कि राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरे में पड़ने की स्थिति 
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में उक्त राप्ट्‌ आवश्यक सूचना देकर अपने युद्धपोतों की संख्या में वृद्धि 
कर सकेंगे । संधि १ जनवरी १९३१ को लागू कर दी गई। १९३४. 
में जापान ने अमरीका को नोटिस दिया कि उसे अमरीका और ब्रिटेन की 
तुलना में समान नौसैनिक सुविधा दी जाय अन्यथा वह उक्त संधियों 
को आगे स्वीकार नहीं करेगा। १८ जून १९३५ को ब्रिदेत ने जर्मनी 
के साथ एक नौसनिक संधि पर हस्ताक्षर किये। इस संधि के अनुसार 
जमेनी को ब्रिटिश नौसेनिक शक्ति के ३५ प्रतिशत के बराबर नौसेना 
रखने का हक दिया गया। इस तरह वर्सेल संधि द्वारा जमंनी पर 
जारी किया गया नौसैनिक शक्ति सम्बन्धी प्रतिवन्‍्ध उठा दिया गया। 
२५ मार्च १९३६ को फांस, अमरीका और ब्रिटेन के बीच एक नई 
नौसैनिक संधि पर हस्ताक्षर हुए। संधि के अनुसार उक्त तीनों राष्ट्रों 
के पास केपिटल जहाज ३५ हजार टन, विमान बाहकः जहाज २३ 
हजार टन, हल्के युद्धगोत ८ हजार टन और पनडुग्जी जहाज २ हजार 
टन तक सीमित कर दिये गये । 


१९३७ के प्रारम्भ में जापान नौसनिक शक्ति संग्रह करने के 
सम्बन्ध में बिल्कुल स्वतंत्र हो गया । उसने अपनी नौसैनिक ताकत 
बढ़ानी आरम्भ कर दी। यह देख कर ब्रिटेन और अमेरिका ने भी' 
अपनी शक्ति वढ़ानी शुरू कर दी । इस तरह द्वितीय विद्व युद्ध के 
लिये भप्रकर दौर आरम्भ हो गया । 


सेनाओं के लिए राष्ट्र संघ का कमीशन 
१९२५ में राष्ट्रसंघ को परिषद ने निशस्त्रीकदीरण समस्या का 
अध्ययन करन तथा इसके लिए एक सम्मेलन बुलाने पर विचार करते 
के लिए एक प्रारम्भिक आयोग की स्थापना की | कमीशन ने आव- 
ब्यक अव्ययन के बाद बताया कि उक्त समस्या राजनैतिक और 
टैक्तिकल लेनों दृष्टि से जटिल हैं। पाँच वर्षों तक कठिन परिश्रम के 
बाद कमीशन न संधि का एक मसविदा तैयार किया । संधि के 
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अनुसार थल, जल और नभ सेनाओं में सैनिकों की संख्या, सैनिक 
सेवा की अवधि, सेना पर व्यय में कमी करना तथा जहरीले गैसों के 
प्रयोग पर पावन्दी का उल्लेख था। इसके अतिरिक्त निश्नस्त्रीकरण 
सम्बन्धी आवश्यक सूचनाएँ प्राप्त करने के लिए एक स्थायी कमीशन 
की नियुवित करना । 


आम निशस्त्रीकरण सम्मेलन 


फरवरी १९३२ में निशस्त्रीकरण सम्मेलन आर्थर हेन्डरसन की अध्य- 
क्षत्रा मे जनेवा में हुआ । इसमें ५७ राज्यों के २३२ प्रतिनिधियों ने 
भाग लिया । इस सम्मेलन का उद्देश्य न केवल मसविंदा संधि पर 
विचार करना था बल्कि प्रत्येक राष्ट्र की सेना की ताकत और उसके 
खर्च को निशस्त्रीकरण के अन्तर्गत सीमित करना था। इसमें सन्देह 
नहीं कि यह काम बड़ा जटिल था क्योंकि फ्रांस और जर्मनी में इस 
विषय पर काफी मतभेद था। फ्रांसीसी प्रतिनिधि अंड्रे टारडियू ने सुझाव 
दिया कि एक अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सेना कायम की जाय जो निशस्त्री- 
करण कानून को तोड़ने वाले के खिलाफ कारंवाई करे और आवश्यक 
दण्ड दे । सदस्य राष्ट्रों के वे हथियार अथवा साधन जिनसे आक्रमण 
का खतरा हो जैसे युद्धोत, पनड्ब्त्री तथा वम-वर्षक विमान राष्ट्र- 
संव के नियन्त्रण में कर दिए जांय । जमंन, अमरीकी तथा ब्रिटिश 
प्रतिधियों ने इस फ्रांसीसी प्रस्ताव का विरोध किया। इससे गतिरोध 
पैदा हो गया। अक्तूबर १९३३ में जमंनी हिठलर के नेतृत्व में 
सम्मेलन से अलग हो गया और इसी के साथ ही उससे राष्ट्रसघ से 
अपना सम्बन्ध विच्छेद करने सम्बन्धी नोटिस भी राष्ट्रसंघ को भेज 
दिया । जर्मनी ने कारण में लिखा चूँकि राष्ट्रसंघ के सदस्य जपंनी को 
समानता का अधिकार सौंपने के पक्ष में नहीं इसलिए ऐसी संस्था में 
रहना फिजूल है । आखिर मई १९३४ में सम्मेलन बिना किसी सफ- 
लता के भंग हो गया। इसके भंग होते ही फ्रांस, ब्रिटेन और जम॑नी ने 
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अपनी सुरक्षा सेना पर व्यय के लिए बजट में सुरक्षा कोष बढ़ा 
दिया । 
निष्कर्ष 


शस्त्रीकरण की दौड़ को रोकने के लिए जनेवा में किए ग़ए प्रयास 
के विफल होने के साथ ही वाशिंगटन और लूंदन के नौ-समझौते भी 
भंग हो गये। शस्त्रीकरण के आम सीमीकरण का जहाँ मामला था वहाँ 
जमंनी तमाम सैनिक नियंत्रणों से मुक्त होकर सैनिक संगठन करने 
लगा । उसने ऐसा ही कदम अन्य साथियों से भी उठाने को कहा । जर्मनी 
की इस प्रकार की हरकत को देखकर अन्य राष्ट्रों में भावी आक्रमण का 
भय दा हो गया और उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए अपने को शवित- 
शाली बनाने तथा पड़ौसी राज्यों से समझौता और सन्वि करना शुरू कर 
दिया । इस हालत में” निशस्त्रीकरण की आशा ओझल हो गई और 
आक्रमणों का भय जड़ पकड़ने लगा । जिसका नतीजा दूसरा विश्व- 
युद्ध हुआ । ४ 


व्याख्यान ५ 
द्वितीय विश्व संग्राम 


विषय प्रवेश--अरिसिटोटल का कहना हैं कि राजनैतिक आंदोलन 
छोटी घटनाओं से ही पनपते हैं किन्तु उनके पीछे बड़े गहरे कारण 
, होते हैं । अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से यद्यपि डांजिंग पर जर्मनी का आक्रमण 
साधारण घटना थी और यूरोप के राष्ट्र उसे बिना युद्ध किये शांत कर 
सकते थे कितु वे शांतिपूर्ण समझौता कराने में असफल रहे । इससे 
प्रतीत होता है कि इस घटना के पीछे कुछ ऐसे शवित॒शाली कारण थे 
जिन्हें यूरोयीय राष्ट्र सुलझाने में मसमर्थ रहे 

वास्तव में १९३९ की लड़ाई का उत्तरदायित्व जमेनी पर ही है । 
कुछ जर्मन लेखकों ने भी इस बात को स्वीकार किया हैँ । सच बात 
तो यह है कि जर्मन फ्यूरर काफी दिनों से यूरोप में जमंन आधिपत्य 
कायम करने की योजना बनाता चला आ रहा था । १९३९ में उसे 
अपनी योजना को क्रियान्वित करनें का अच्छा मौका मिला और उसने 
आक्रमण आरम्भ कर दिया । 


जम॑नी कां उत्थान 
१९३३ के वाद एड्रोल्फ हिटलर के नेतृत्व में जमंन शक्ति के पुन- 
धान से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी खलवली मची हुई थी'। 
शूर्मा का कहना था,कि “जमनी का इतिहास एक अक्षर'ह' (एच) हिटलर से 
आरंभ हुआ और चार है ( एच ) हर्पन, होहेवस्टोफेन, हैप्सवर्ज, होहेतज़ालर्न 
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और हिटलर ने जमन शासन को चलाया और बाद में एक 'हू हिटलर 
से ही वह समाप्त हो गया । 
जम॑न पुनरुत्थान के अन्तिम नेता का वर्णन गथोर् हार्डी ने इस प्रकार 

किया हैं : “वह अत्यन्त साधारण अथवा हास्यास्पद शक्ल का था । 
अपनी प्रारम्भिक अवस्था में वहु लगातार असफल रहा । वह अत्यन्त 
भावुक तथा अस्थिर चित्त. वाला -. 
व्यक्ति था। उसकी शिक्षा बहुत : 
कम थी तथा उसके विचार : 
मौलिक अथवा नये नहीं थे कितु | 
उसकी सफलता को देखते हुए यह [,...:/ . ” 
स्पष्ट हैं कि उसमें राजनीतिज्ञ | हे 
अथवा नेता के गृण असाधारण - 
मात्रा में थे। यदि हम उसके । 6, 25... 
इंमानदारी वमानवता आदियुणों / 7 ना  ।] 
केअभाव की ओर घ्याननदें। | हू. |  । ० कं 
तथा उसकी भयंकर भूलों की | .. « 2 
अवहेलना करें क्योंकि बुद्धिमान 
से बुद्धिमान मनुप्य भी भूलों से | >+ 
वंचित नहीं, तो हम इस बात से हर हिंटलर 

इन्कार नहीं कर सकते कि उसमें वास्तविक प्रज्गता के गुण थे चाहे 
उसकी प्रज्ञा आसुरी ही क्यों न हो । बिना वास्तविक महानता के यह 
संभव नहीं था कि वह राजनीतिज्ञों तथा सैनिकों की आज्ञाकारिता 
0वं स्वामी भक्तित्व प्राप्त कर लेता। जर्मन- जनता पर उसका 
प्रभाव तो और भी अधिक था। ; 

, - 'एडोल्फ हिटलर व्यवसाय से राजगीर था । बन्‌ १९१९ के यद्ध के 
पश्चात्‌ उसने - राष्ट्रीय समाजवादी. पार्टी के प्रचारक के -रूँप में अपना 
राजनीतिक जीवन आरम्भ किया | सन्‌ १९२३ में म्यनिक की शराब 
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द्वितोय विश्व संग्राम १११ 


की भट्टी में आन्दोलन करने के फलस्वरूप उसे ववेरिया जेल में भेज 
दिया गया । जेल में हिटलर ने मीनकैम्फ अथवा मेरा संध्ष” नामक 
पुस्तक लिखी जिसमें उसने बहुमत पर आधारित पार्लियामेंठ पद्धति का 
विरोध किया। उसने कहा जर्मनी वास्तव में ऐसा प्रजातंत्र होगा जो 
स्वतंत्र रूप से अपना नेता चुनेगा। इसके अनुसार प्रत्येक प्रश्न पर 
बहुमत की स्वीकृति न लेकर केवल एक व्यक्ति (नेता) की स्वीकृति से 
कार्य होगा । हिटलर ने अपनी पुस्तकों में कई जगह जर्मनी की प्रददेशिक 
आकांक्षाओं की ओर भी सकेत किया था और आत्मनिर्भरता के सिद्धात 
का सहारा लेकर उतने लिखा था “जमंन रीच अथवा जर्मन राज्य में 
सभी जर्मन निवासी सम्मिलित हे । जर्मनी की राजवैतिक सीमायें 
(लेवेन स्रोम) जर्मन जन संख्या के सिद्धात पर निर्धारित की जायेंगी । 
जिससे जन जनता के लिये पर्याप्त भूमि श्राप्त हो। हमें जर्मत जनता 
के रहने के लिये अधिक भूमि प्राप्त करनी है तथा जनसेख्या व 
भू-सात्रा के बीच असंतुलन को दूर करना है तथा अपनी भूमि को जीविका 
के आधार के साथ हो अपनी शक्ति को बढ़ाने का सावन भी बनाना 
हैं । राष्ट्रों की सीमाये मनुष्य द्वारा रची गई है और मनुष्य उन्हे वदरू 
भी सकते है । जिन राष्ट्रों का विस्तार जरूरी है उन्हें बढाना नैतिक 
कतेंब्य है। यदि एक वड़ा राप्ट्र भूमि के अभाव के कारण बर्बाद हो रहा 
हैँ तो उस हालत में आक्रमण करके उसका अपने लिए भूमि प्राप्त करना 
कत्तंव्य हो जाता है ।/ 


हिटलर ने लिखा कि “जर्मनी क्रे सीमा विस्तार का हल पूर्व में 

चढ़ने से ही हो सकता है । यदि हमें यूरोप में नई भूमि की जरूरत है 
_> तो हमें रूस तथा सीमान्‍्त राष्ट्रों ही ओर ही ऋदम बढ़ाना होगा।” ' 
हिटलर ने यह स्पष्ट कहा था कि फ्रांस जमती का सदा का कट्टर शत्रु है। 


हिटलर की राष्ट्रीयः समाजवादी योजना में २५ बातें थी । 
पहली मांग आत्मनिर्णय के सिद्धांत पर 'त्माम जमंन'जतता को 


३: कं ५. 
रे 
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एक जमंन राज्य के अंतगंत एक सूत्र म बांधना | दूसरी मांग वसल 
संधि को भंग करना, युद्ध अपराधों को अस्वीकार करना व हर्जाने में 
एकदम परिवर्तन करना। तीसरी मांग थी जमनी की अतिरिक्त आबादी 
के लिये नये उपनिवेश खोजना । इसके अतिरिवत अन्य मांगें निम्न प्रकार 
थीं। पेशेवर सेना के स्थान पर राष्ट्रीय सेना कायम करना, राज्य में शक्ति- 
शाली केन्द्रीय सरकार की स्थापना, विना मेहनत से होन वाली आयों को 
समाप्त करना, यहूदियों को जर्मन नागरिकता से वंचित करना, जमंन 
जनता के लिये जीवन-यापन का जरिया निकालना, वेकारी दूर करना 
तथा अन्य बड़े राष्ट्रों के समान शस्नीकरण करना ।॥ 


नाजी क्रांति 


जमंनो म॑ राष्ट्रीय समाजवादी दर का विकास १९३० से ही 
आरम्म हो गया । १९३० के आम चूनाव में उक्त दल को ५७६में से 
१०७ सीटें प्राप्त हुई । पहले इस दल को केवल ११ सीटें श्राप्त थीं। इसके 
बाद १९३२ में दो वार आम चुनाव हुआ दोनों वार राष्ट्रीय समाज- 
घादी दल को ५८४ सीटों में से १९६ सीटें प्राप्त हुई जिसकी संख्या 
छुल सीटों की एक तिहाई से थोड़ी ही कम थी। इस तरह विघान सभा में 
राष्ट्रीय समाजवादी दल का वहुमत रहा और वह अन्य सभी दलों से शक्ति- 
घाली सिद्ध हुआ। हिटलर संयुवत मंत्रिमंडल का चांसलर नियुवत किया 
गया। संयुवत मंत्रिमंडल में तीन नाजी और २ राष्ट्रवादी थे । ३० जनवरी 
१९३३ को हिटलर ने विधान सभा (रीचस्टाग) को भंग करके ५ 
मार्च १९३३ को नया चुनाव करने का आदेश दिया। आम चुनाव के केवल 
६ दिन पूर्व विधान सभा (रीचस्टाग) का भवन रहस्यजनक स्थिति में 
जलता पाया गया। यह नाजियों के छियें अच्छा अवसर था । हिटलर 
ने राष्ट्रपति हिन्डेनवर्ग से कहा कि जर्मनो की स्वतस्थ॒ता तथा 
गुविधाओं सम्बन्धी वैधानिक गारन्टियों पर नियन्त्र० लगा दिया जाय । 
इसका परिणाम यह हुआ कि व्यवित॒गत सम्पत्ति पर कब्जा करने, 
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किसी की सम्पति को जब्त करने, समाचार पत्रों, सभा और पार्टियों 
को भंग और-विनाश करने का अधिकार सरकार को मिरू ग्रया। 
ट्विटलर ने. स्थिति का फायदा उठाते हुए कम्युनिस्ट पार्टी को गैर कानूती 
करार देकर उस पर प्रतिबन्ध छगा दिया और सोशल डेमोक्रेट दल को 
आदेश दिया कि वह अपने समाचार पत्रों का प्रकाशव गौर चुनाव 
प्रचार शीघ्र बन्द कर दे । इसके बाद जो आम चुनाव हुआ उसके कुछ 
मत्रों का ४४ प्रतिशत मत नाजी पार्टी के पक्ष में पड़ा । १ अप्रैल को 
हिटलर और नाजी दल को ४ वर्ष तक शासन सम्भालने का अवसर दिया 
गया:। इसके वाद त्तीन मास के भीतर ही समस्त नाजी विरोधी दल सदा 
के,लिये भंग कर दिये गये और जरमनी की राजनीति पर एक ही 
बल नाजी पार्टी की तानाशझाही कायम हो गई । काला, छारू और 
सुनहले रंग का गणतन्त्र झण्डा हटा कर उसके स्थान पर दो प्रकार के 
झन्डे एक पुरानी वादशाहत का जो काला, श्वेत और छाछ था और 
दूसरा नये राष्ट्रीयवाद का जिस पर स्वास्तिक चिन्ह था फृ राय. 
गया ।२ अगस्त १९३४ को जब राष्ट्रपति हिन्डेनवर्ग का देहांत हो गया 
तब राष्ट्रपति और प्रधान मस्त्री (प्रेसिडेल्ट और चांसलर), के पद 
मिलाकर एक कर दिये गये । हिठलर जमेंनी का नेता और सिहर है 
दोनों नियुक्त हुआ। इस तरह प्रजातान्त्रिक जमेंन-गणतन्त्र की. समाप्ति 
के,साथ हिटलर के नेत॒ त्व में नाजी तानाथ्ाही की स्थापर्ना हो हर नाओ 
काँति सफलता के साथ समाप्त हो गई । बी 


नाजीवाद के उत्थान'के कारण . 5 
जमंनी में नाजीवाद के उत्थान के कई. कारण, थे और थे. इतने हे 
गहरे थे कि उनके खिलाफ जरमेनी को एक दिन जरूर उठना पड़ता ॥ अथ श्र 
कारण व्सेल संधि की-शर्ते थीं जो, इतनो.सख्त और कऋर थीं कि उरससे' 
जर्मत राष्ट्र के बिल्कुल नुष्ठ हो. जाने का खतरा, था. विजयी, 7 प 


का उनके साथ व्यवहार बड़ा अत्याचारपूर्ण था। इससे जनता, क़ांति, 
््ः मी | प््पन 
पैदा हुई मौरवे बदला लेने को तैयार हो गये । (२) जम॑ंनी में 


) है: है ३० 
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साम्यवाद के विकास होने पर धनी औद्योगिकों को खतरा पैदा होने लगा ।, 
इस अवसर का लाभ उठा कर नाजी पार्टी ने प्रचार करना आरम्भ 
किया कि यदि नाजी पार्टी का पतन हो गया तो जर्मनी में कम्युनिस्टों 
की संख्या एक करोड़ तक हो जायेगी। इसका असर पूंजीपतियों और 
ओऔद्योगिकों पर पड़ा और उन्होंने नाजी पार्टी को हर तरह से सहयोग 

देना आरम्भ किया । इस तरह साम्यवाद के आगे नाजीवाद बहुत बड़ी 

चट्टान बन गया । (३) नाजी पार्टी ने बेकार और आर्थिक दृष्टि से पीड़ित 
जनता को सहायता पहुँचाना शुरू किया जिससे वे नाजी पार्टी के साथ 

हो गये। (४) नाजियों ने जमेन युवकों को सैनिक शिक्षा देने के लिये 

सरकारी फौज से अलग अपनी सेना तैयार करनी आरम्भ कर दी। 

(५) नाजी पार्टी द्वारा यहुदियों के विरुद्ध नीति अपनाने से वे लोग, 

जो यहूदियों को जर्मन जनता की कठिनाइयों का जत्तरदायी समझते 

थे, नाजी पार्टी के साथ हो गये । (६) रीचस्टाग (विधान सभा) 

में पारियों की भरमार हो जाने से पार्ठामेंट्री मामलों में गतिरोध 

उत्पन्न होने लगा इससे जनतान्त्रिक व्यवस्था भंग होने रूगी और 

तानाशाही के लिये रास्ता साफ हो गया। (७) जनता का समर्थन 
प्राप्त करने के लिये नाजी पार्टी ने गलत और जनता को प्रभावित 

करने वाले प्रचारों का आश्रय लिया । (८) इठलठी की सफल 

फासिसवादी क्रांति का उदाहरण रखते हुए जनता से समर्थन की अपील 

कीं गईं। कहा गया कि जैसे इटली में फासिसवाद की विजय हुईं है 

वैसे ही जमंनी में नाजीवाद वी विजब होगी और वही जनता को 

तरक्की के रास्ते पर ले जायेगी। (९) नाजीवाद के विरोधियों म 

मतभेद होने से नाजीवाद को आगे बढ़ने में कोई हकावट नहीं हुई । 

कम्युनिस्ट इस म्राम में थे कि नाजीवाद का पतन जरूर होगा और 

साम्यवाद शासन में जरूर आयेगा। (१०) नाजी नेता हिटलर में 

तीक्ष्ण बुद्धि का होना और खतरा होने पर भी बिना. घबड़ाये 

उठवा सामसा करना । ह 
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हिटलर की विदेश नीति 


जसा कि पहले वताथा जा चुंका है कि हिटलर का उद्देश्य (१) 
वर्सेल संधि को भंग कर देना (२) एक रा/्ट्र के”मेन्तैर्गत आत्म- 
निर्णय के अधिकार द्वारा सारी जमंन जनता का संगंठन करना तथा 
(३) बढती अर्थात्‌ अतिरिक्त जन संख्या को बसांने.के लिये अपने 
छिने हुए प्रदेशों को पुनः प्राप्त करना और उपनिवेश .कायम करना 
था | हिटलर ने अपनी विदेश नीति को संक्षेप रूप में निम्न प्रकार 
से प्रकट किया : “राजनैतिक स्वतंत्रता तथा मातृभूमि को शक्तिशाली 
बनाने के लिये अपने खोंये हुए प्रदशों को पुन; अपने अबिकार में 
करना बहुत जरूरी है। इसकी प्राप्ति के लिये समझौता और .यदि यह 
सम्भव न हो तो युद्ध का आश्रय लेना विदेश नीति की ओर 
हमारा पहला कदम हैँ । हमारी नीति जमंनी की रक्षा और उसे शक्ति 
शाली बनाने के लिये जर्मन सीमा को सैनिक दृष्टि से मज॑बृत बनाना हैं । 
हमारी मान्यता है कि अगर किसी राज्य को दुनिया में कायम रहना 
है तो वह सैनिक दृष्टि से अपने को शक्तिशाली बनाये जिससे दुश्मन 
को आक्रमण करने की जल्दी हिम्मत न हो । 


दूसरे शदों में हिटलर का कहना था कि श्ञाति बल के आधार 
पर ही टिकाऊ हो सकती हैं समझौता पर नही । हिटलर की यह नीति 
राष्ट्रसंघ की जड़ के लिये घातक सिद्ध हुई और इसने शांति स्थापना 
को असम्भव नही तो मुश्किल अवश्य ही बना दिया | हिटलर ने कहा 
कि पराधीन बस्तियों में विरोध करवा कर उन्हें अपने साथ नही मिलाया 
जा सकता बल्कि इसके लिये तलवार उठानी पड़ेगी। इस 
तलवार को रगड़ कर तेज बनाना हमारी जनतन्त्री सरकार की आऔऑँतरिक 
नीति है और इसकी रक्षा और इसमें सहयोग देने वालों को अपने में 
मिलाना विदेश नीति का काम हैं। 
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वर्सेल संधि का भंग होना 


अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हिटलर का सबसे महत्वपूर्ण कदम निशस्त्री- 
करण सम्मेलन और. राष्ट्रघ का वहिप्कार करना था। उसका 
कहना था कि उक्त शक्तियों ने जमेनी को उन अधिकारों से वंचित 
कर दिया है जिन पर उसकी उन्नति निर्भर है और उसे अन्य राष्ट्रों 
की तरह अधिकार प्राप्त नही । हिटलर ने कह्ठा कि यदि विदेशी राष्ट्रों 
ने जमेंदी के साथ ऐसा ही व्यवहार रखने का निश्चय किया तो वह 
अपना रास्ता स्वयं चुनेगा । हिटलर ने अपना यह कार्य जनमत संग्रह 
द्वारा कर दिखाया। हिटलर का दूसरा कदम पोलेड के साथ परस्पर 
आक्रमण न करने का समझौता था जिसने मूरोप और फ्रांस में, खलू- 
बली मचा दी । यह समझीता १० वर्ष के लिये हुआ । तीसरा कदम 
अआस्ट्रिया को मिलाने का असफल प्रयत्न था। सेंट जमेंन की संधि ने जैसा 
कि पहले कहा जा चुका है आस्ट्रिया और जमेनी के संगठन को तो 
भंग कर ही दिया था। इस कार्य को छिपाने के लिये हिटलर ने गृप्त 
रूप से आहिट्रिया के नाजी विद्रोह को प्रोत्साहन दिया तथा १९बे४ 
में किये गये हमले की ओर से आखें मूंद छो जिसमें आस्ट्रियन चांस- 
लर की हत्या की कोशिय की गई थी, यद्यवि यह पड़यन्त्र असफल 
रहा । इसका एक कारण तो यह था कि इसे आस्ट्रिया में जनता का 
पर्याप्त समर्थन प्राप्त नहीं था ५ दूसरे मुसोछिनी ने जर्मनी को घमकी 
दी वि यदि उसने आस्ट्रिया पर हाथ फँछाने का प्रयत्न किया तो आफ्- 
मण दिया जायगा। उबर इटली का साथ चेकोस्लीवाकिया और फ्रांस 
दोनों दे रहे थे । उस हालत में हिललर ने आप्ट्रिया पर अधिकार 
जमाने का स्थाल त्याग दिया। वर्सेठ सधि के अनुसार सार के भविष्य 
कृत निर्मत करने के लिये वहाँ जनवरी १९३५ में जनमत संग्रह हुआा। 
धुसमें ९० प्रतिशत मतदाताओं ने जम॑ंनी थे; सं मिलने के पक्ष में घत 
दिया । इस तरह * मार्च १०६५ को सार के जमंनी म आा जाने से 


'छुतीय विदव संग्राम श्श्र्‌ 


पहटछर की विदेश नीति का चौथा कंदम भी सफल रहा। एक 
अखवाड़े के बाद हिटलर ने वर्सेल संधि की सैनिक शर्त्तों के भंग होने 
की धोषणा की। यह उसका पांचवां कदम था।*इसी के साथ उसने 
यह भी घोषणा की कि जर्मती की सैनिक ताकत 'फ्रांस और क्रिटेन के 
'मुकाबले में तैयार करने के लिये भर्ती आरम्भ की जायेगी । अभी तक 
जर्मनी ने यही प्रकट किया कि वह अपनी सैन्य शक्ति केवल अपनी 


रक्षा एवं शांति स्थापना के लिये बढ़ा रहा है | 


दविति सन्तुलन का पुनरुत्थान 


यचपि स्ट्रेसा सम्मेलन का प्रस्ताव बिल्कुल दिखावटी था किन्तु 
वसल संधि को जमंनी द्वारा भंग किये जानें से संकट पैदा हो गया। 
इसका परिणाम शक्ति संतुलन का पैदा होना था। १९३४ में 
वोल्कान राज्यों तुर्की, यूनान, रूमानिया और युगोस्काविया ने वाल्कान 
समझौता पर हस्ताक्षर किये जिसके अनुसार--१. बाह्कन राज्यों 
में प्रादेशिक स्वतन्त्रता की गारन्टी २. बात्कान सीमाओं की सुरक्षा 
३. राजनैतिक कारंवाई से पूर्ण पारस्परिक विचार-विमर्श करने का 
निर्णय हुआ । बल्गेरिया और अल्वानिया जो अपनी सीमाओं में परिवर्तन 
चाहते थे इस समझौते में शरीक नही हुए । इसी बीच इटली, आस्ट्रिया 
और हंगरी के बीच रोम में आथिक तथा राजनैतिक संधि पर हस्ता- 
क्षर हुए जिसके अनुसार यूरोपीय राज्यों से परस्पर सम्बन्ध प्रोत्सा- 
हित करने का निरचय हुआ । आस्ट्रिया को जम॑नी द्वारा दी गई 
धमकी से इटली ने फ्रांस का सहयोग लेना चाहा किन्तु युगोसलाव 
से उसकी शत्रुता होने से इटली व फ्रांस में समझौता होना के गया । 
इटली, फ्रांस और युगोस्ल्ाविया के परस्पर हितों पर विचार करने 
के लिये युगोस्लाविया के राजा एलेक्जेंडर १९३४ के पतझड़ में फ्रांस 
'निमंत्रित किये गये। आप जब मार्थिलीज में उतरे तो फ्रांस के विदेश 
मंत्री ने आपका स्वागत किया किन्तु इसके थोड़ी देर के बाद ही एक 


१२० . अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


क्रोशियन ने दोनों की गोली चला कर हत्या कर दी। इस- पर 
युगोस्लाविया ने हंगरी के खिलाफ राष्ट्रसंघ में अपीरक की किन्तु 
फ्रांस और इटली के बीच बिचाव पर युगोस्लाबिया शांत हो गया 

इस घटना से फ्रांस और इटली एक दूसरे के निकट खिचआगये। , 
. १ जनवरी १९३५ को फ्रांसीसी विदेश मन्नी कावल ने मसोलिनी-के 
साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किये जिसमें तय हुआ कि आस्ट्रिया 
की स्वतन्त्रता पर हमला होने वी हालत में वे दोनों उसकी सहायता 
करेंगे । आस्ट्रिया को अपने पड़ौसी राज्यों में परस्पर हस्तक्षेप न करने 
की सिफारिश की. जायेगी। फ्रांस इटली को लछीविया के तटीय क्षेत्र 
के - कुछ स्थान देगा तथा ट्यूनिस में इटालियनों की सुरक्षा की 
गारंटी होगी और अंतिम निर्णय से लावेल ने मृसोलिती को आश्वासन 
दिलाया कि फ्रांस, इटली और इथोपषिया के परस्पर झगड़े से तटस्थ 
रहेगा । इस तरह तमाम राप्ट्रों का पुन:वर्गीकरण हो गया जिसमें 
सबसे महत्वपूर्ण फ्रांकोगसोवियत समझौता था। 


फ्रांको-सो वियत समझौता 


हम पहले देख चुके हैँ कि वर्सेल सन्धि पर हस्ताक्षर होने 

- के समय से ही फ्रांस की विदेश नीति जर्मनी के विरुद्ध अपनी सुरक्षा 
करनी थी | फ्रांस के नये विदेश मंत्री वार्थो ने अपने देश की सुरक्षा 
शक्ति को शक्तिशाली बनाने के लिये कोई भी कसर नहीं छोड़ी । 
१९३४ की गर्मी में उन्होंने अपनी सुरक्षा योजनाओं को लाग करने के 
उद्देश्य से वार्सा, प्रेग, बुखारेस्ट और वेल्ग्रेड का दौरा किया किन्तु 
उनका प्रयास असफल रहा। उनका दूसरा प्रयास जर्मनी की घेरा- 
वन्दी के लिये सोवियत रूस से समझौता करने का था। जर्मनी में 
हिटलर के उत्यान से फ्रांस को भारी खतरा अनुभव हुआ । इस समय 
तक फ्रांस के प्रति रूसी रवैये में काफी परिवर्तत हो गया था। वास्तव 


रु 
कोई: 


- द्वितीय विद्वव संग्राम हि १२१ 


: 
में निम्न तीन, कारणों से रूस को अपती नीति में काफी हँरफेर करने 
की जरूरत पड़ गई। प्रथम यह कि जापान की ओर से युद्ध का खतरा 

; पैदा हो 'जाने से रूस को अन्य देशों से समझौतों का सहारा लेना 

“ जरूरी हो गया। दूसरे जर्मनी में नाजीवाद के उत्थान से जो रूस की 

तरफ बढ़ना" चाहता था, लोहा लेने के लिय रूस को सहयोगी 
शविति की जरूरत पड़ी । तीसरे रूस में आन्तरिक विकास के लिये 

' शांति कायम रखना बहुत जरूरी था। इसलिये रूस को मजबूर होकर 
फ्रांस के नेतृत्व में परिवर्तत विरोधी शिविर में शामिल होना पड़ा । 


सितम्बर १९३४ में फ्रांस और रूस एक दूसरे के और निकट 
आ गये । फ्रांस की सिफारिश पर रूस को राष्ट्रसंघ का सदस्य बना 
लिया गया और उसे एक स्थाग्री सीट भी प्राप्त हो गई। इसके बाद 
२ मई १९३५ को फ्रांस और खझूस में पारस्परिक सहायता सम्बन्धी 
एक संधि हुई । इसके अनुसार दोनों में से किसी पर आक्रमण होने 
पर वे एक दूसरे की सहायता करेंगे। यह संधि ५ वर्ष के लिये की 
गई । एक पखवाड़े के बाद सोवियत रूस ने चेकोसलोवाकिया के साथ 
भी पारस्परिक सहायता की संधि की । इस तरह नाजी क्रांति का 
परिणाम न केवल राष्ट्रों का नाटकीय ढंग से पुनवंर्गीकरण हुआ बल्कि 
फ्रांको-सोवियत समझौता जो युद्ध के कारण लृप्त हो चुका था, पुनरजिवित 
हो उठा । 


* फ्रांको-सोवियत समझौते से फ्रास को जर्मनी के आक्रमण का 
भय जाता रहा । फ्रांस ही नही वल्कि इससे रूस की पद्िचमी सीमार्यें 
' भी सुरक्षित हो गई । २१ मई १९३५ को हिटलर ने अपने एक 
भाषण में कहा कि फ्रांस और रूस में सैनिक समझौता हो जाने 
से लोकार्नों समझौता असुरक्षित हो गया है लेकिन जर्मनी लोकार्नों 
समझाते का तब तक पालन करेगा जब तक अन्य सम्बन्धित देदा 
उससे बलग नही हो जाते । 


श्श्र अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


आंग्ल-जर्मंत्ी नी (नौबेड़ा) समझौता 


२८ जन १९३५ को जमंनी ओर ब्रिटेन के बीच नौ समझौता 


हुआ जिसके अनुसार जर्मनी को अधिकार दिया कि वह ब्रिटिश जहाजी” 


डे के एक तिहाई हिस्से के बराबर नौ सेना तैयार कर सकता है। 
'जमनी ने आश्वासन दिया कि वह अपनी यूबोटों (नावों) को व्यापारी 


' जहाजों के विरुद्ध नहों प्रयोग करेगा। यह समझौता हिटलर के लिये 


भारी सफलता थी क्योंकि इससे फ्रांस और ब्रिटेन में फूट पैदा हो गं॑ई 
और इटली में असंतोष उत्पन्न हो गया। 
रांइन भूमि (राइन लंड) का पुनर्सनीकरण 
१९३५ में हिटलर इथोपिया पर इटली के आक्रमंण, ब्रिटेन और 
फ्रांस की लज्जावूर्ण अस्थायी नीति तथा राष्ट्रसंध के आलूस को चुप- 
' चाप बैठा देखता रहा। ७मार्च १९३६ को हिटलर ने एक २५ वर्षीय 


* समझौता, राइन सीमा के दोनों ओर असैनिकरण तथा व॑लिन 'में 


ब्रिदेन, फ्रांस, वेल्जियम और इटली के राजदूत रखने का प्रस्ताव रखा । 
दो घंटे के वाद ही उसने धोषणा की कि चूँकि फ्रांको-सोवियत समझौता ने 
लाकार्नो-संधि का उल्लंघन किया है इसलिये वह राइन भूमि पर पुनः 
कब्जा करना चाहता हैं। इस घोषणा के थोड़ी ही देर बाद लगमंग 
३५ हजार जमंन सैनिकों ने राइनलेंड पर हमला कर उस पर अपना 
अधिकार जमा लिया । इस पर फ्रांसीसी विदेशमंत्री फ्लांडिन ने इंग्लैंड से 
जर्मनी के विरुद्ध संयुक्त सैनिक कार्रवाई करने की अपील की । पलां- 
डिन ने अपनी अपील में कहा कि आज निश्व के सारे छोटे मल्कों की 
आंखे ब्रिटेन की ओर छगी हुई हैँ, यदि ब्रिटेन कदम उठाये तो वह सारे 
यूरोप का नेतृत्व कर सकता है। अपील में अन्त में कहा गया था यदि 
आप ताकत से अभी जमनी को नही रोकेंगे तो युद्ध को रोकना असम्भव 
हो जायेगा । इसके उत्तर में ब्रिटिश प्रधान मंत्री ने कहा कि इंग्लेंड की 
हालत इस समय ऐसी नहीं कि वह युद्ध में पड़े । राइन भूमि पर जमंनी 


सच 


द्वितीय विश्व “सं प्राम १२३ 


का 'अधिकार हो जाने का फल यह हुआकि बेल्जियम ने अवतूवर 

१९३६ में फांस के साथ सैनिक सम्बन्ध विच्छेद कर लिया और तठ- 
स्थता धारण कर ली । राइन पर जर्मन अधिकार ने ब्रिश्रेन की सैनिक 
दुर्बेल्ता भी प्रकट कर दी। चचिल ने कहा कि हमारी कमजोरी का सबसे 
चड़ा कारण यह है कि हमने अपनी सैनिक शक्ति को कायम रखने में अदू- 
"रदशिता दिखलाई और ठीक नीति से आगे नही बढे । इधर ब्रिटेन पर से 
फ्रांस का भी विश्वास हट गया और उप्तके पति इटली में घृणा पैदा होगई । 


राइन भूमि पर जमेनी के अधिकार का तीसरा अप्तर यह हुआ कि 
जमेनी और केन्द्रीय यूरोप में हिटलर का सम्मान बढ़ गया क्योंकि राइन 
पर जर्मन अधिकार के पीछे हिटलर का विशेष हाथ था। 


बलिन-रोम मैत्री 


२१ मई १९३६ को हिटलर ने अपने एक भाषण में कहा कि जमंनी 
नती आस्ट्रिया के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना चाहता है, न उसे 
अपने में मिलाना चाहता हैं और न उस पर रक्तहीन अभियान ही' 
चाहता है। ११ जुलाई १९३६ को जर्मनी ने आस्ट्रिया के साथ एक 
समझौता किया जिसमें आस्ट्रियाई संबीय राज्य की सार्वभौमिक सत्ता 
को मान्यता दी गई । समझौता में जर्मनी ने वायदा किया कि 
चह आस्ट्रिया के राष्ट्रीय समाजवारी आंदोलन को किसी तरह का सक्रिय 
सहयोग वही देगा। समझौता का असर यह हुआ कि आस्ट्रिया को सम- 
स्या थोड़े दिनों के लिये टल गई और इटली और जमेंनी एक दूसरे 
के काफी निकट आ गये । ६ दिनों के वाद ही स्पेन का गृह-युद्ध आरंभ 
हो गया । इससे जमंनी और इटली के परस्पर मिलजुरूकर अतर्राष्ट्रीय 
अदान म आगे बढ़ने का अच्छा मौका मिला। स्पेन के गृह युद्ध को इन 
दोनों घूरी राष्ट्रोंन अपना हथियार बनाया जिसके द्वारा अन्य देशों 
मे आक्रमण की भूमिका बना सकते थे। इस तरह स्पैन का गृह युद्ध 
जो एक घरेलू मामला था अंतर्राष्ट्रीय महत्व का विषय बन गया । 


श्र४ ' अन्तर्राष्ट्रीय सस्वस्ध 


२५ अक्टूबर १९३६ को: मुसोलिनी के दमाद काउंट सियानों के 
प्रयास से जमंनी और इटठी के वीच एक समझौता हुआ । समझौते 
से अनुसार जर्मनी ने आधिक सुविधाओं के बदले इथोषिया पर इटली 
के अधिकार को मान्यता दे दी । निश्चय हुआ कि डेन्‍्यूब 'घाटी में यथा- 
पूत्रे स्थिति कायम रखने, स्पेन में जनरल फ्रांको के आन्दोलन का सम- 
थन करने तथा कम्पुनिष्ट रूप के विभद्ध परस्पर सहयोग से कार्रवाई 
करने में दोनों राष्ट्र एक दूसरे को सहयोग देंगे । 


जर्मनी और इटली में उवत समझौते का पहला परिणाम यह हुआ 
कि १८ नवम्पर १९३६ को फ्रांको स्पेत के शासक साने लिये गये । इसे 
मान्यता के साथ फ्रांको को दोनों धरी राप्ट्रों ने सैनिक सहायता देनी' 
आरम्भ कर दी । इटली ने फ्रांको की सहायताय॑ स्पेन को ४० 
हजार सशस्त्र सैनिक भेजे । एक सप्ताह के बाद जर्मनी ने जापान के 
साथ एक विरोधी समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किया । इस समझौते का 
उंद्देय अस्तर्राष्ट्रीय कार्रवाइयों के विरुद्ध मिछजुल कर कारंबाई 
करना था । कार के अनुसार राजनैतिक दृष्टि से यह समझौता फ्रांको' 
सोवियत समझौता का विरोधी रूप था । ६ नवम्बर १९३७ को इटली 
ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किया, जिसका बाद में स्पेन की फ्रांको 
सरकार ने भी (२७ मार्च, १९३९) अनुसरण किया, इस तरह 
एक तरफ जरमंनी, इटडी और जापान और दूसरी तरफ फंस, रूसः 
'ओऔर ब्रिटेन के बीच शक्ति का एक नया संतुलन पैदा हो गया ॥ 
जमेनी, इटली और जापान धूरी राप्ट्र माने गये । इधर इटली ११ 
दिसम्बर १०३७ को राष्ट्रसंघ से अलग हो गया। १९३८ में फ्यरर 
'हित्लर रोम में द्वितीय ड्यूक से मिला और उसने आक्रमण के लिये 
जर्मनी की कमर कस दी । 


नेविल चेम्वरलेन की संतुप्टीकरण नीति 


मई १९३७ में वाल्डविन ने ब्रिटेन के प्रधान मंत्री पद से इस्तीफा 
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दे दिया और उनके ;स्थाव पर अथ मंत्री नेविल चेम्बरलेन प्रधान मंत्री 
नियुक्त हुए । चेम्बरलेन को केवल अपने देश को छोड़कर बाहरी मुल्कों 
के बारे में ज्ञान नहीं था । वह विदेशियों के रवैयों को समझते में अयोग्य 
/थे .। इनमें जनता की आक्ृुप्ट करने की ताकत नहीं थी और 
* शायद इसीलिये उन्होंने शांति आंदोलन का आश्रय लिया । सव तरफ 
से निराश चम्बरलेन ने अपने को उठाने का एक ही मार्ग देखा और 
वह था शांति स्थापना । उनका विचार था कि किसी भी मूल्य पर यदि 
आक्रमणकारी को खुश कर के भी शांति की स्थापना की जा 
सके तो की जाय । वह इटल़ी की मित्रता खरीदने पर तुडे हुए थे 
और इसलिये विदेश मंत्री इडन ने जब संतुष्टिकरण नीति त्याग कर 
सुदृढ़ नीति अपनाने पर जोर दिया तो चेम्बरलेन ने उन्हें इस्तीफा देने 
के लिये मजबूर किया। नतीजा यह हुआ कि २० फरवरी १९३८ को 
इडन को विदेशमंत्री पद से मजबूर होकर हटना पड़ा । अप्रैल १९३९ में 
नये विदेशमंत्री लार्ड हेलिफेक्स ने रोम में मुसोलिनी के साथ एक समझौता 
किया जिसके अनुसार ब्रिटेत ने अविसीनिया पर इठली का झासन 
स्वीकार कर लिया। स्वेज नहर क्षेत्र के नियंत्रण में इटली को भी हिस्सा 
देने, भूमध्य तथा लाल सागर में फौजों के आव[गमन संबन्धी सूचनाओं का 
मआदान प्रदान, विना .वताये उक्त क्षेत्र में नये नौ तथा हवाई 
अडडे स्थापित न करने तथा हानिकारक प्रचार रोकने का सिरुचय 
हुआ । चचिल का कहना था कि ब्रिटेन स्पेन: और अविसीनिया की 
जनता के मूल्य पर सुरक्षा संगठन की उपेक्षा करके कुछ वर्षो" तक 
शांति कायम रख सका । 
सं आस्ट्रिया का अपहरण 


" राइन भूमि के पुनः मोर्चावन्दी के बाद हिटलर ने आस्ट्रिया को 
जमेनी में विछीन (एसलंस) तथा पूर्वी सीमान्त का विस्तार (डांग 
नाच आस्ट्रिन) नीति अपनाई। २४ अगस्त १९३६ को जमेंनी में 
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सैमिक सेवा की अवधि एक वर्ष से बढ़ाकर दो वर्ष कर दी गईं। जमंतीं' 
को आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने के लिये एक नई पंचवर्थीय' ' 
योजना चालू की गई । जमंन सेनापति को आदेश दिया गया कि वह 
आस्ट्रिया पर अधिकार करने के लिए सैनिक योजनाएँ तैयार करें॥' * 
जून १९३७ में हिंटडर ने अपने सछाहकारों तथा उच्चाधिकारियों! 
के समक्ष अपनी योजनाएं प्रकट कीं । हिटलर ने कहा कि हमें अपने 
दो बड़े शत्रुओं फ्रांस और ब्रिटेन के साथ टक्कर लेनी है क्योंकि वे 
भध्य यूरोप में अपना आधिपत्य जमाना चाहते हैं । 


संयक्‍त आंग्ल-फ्रांसीसी आक्रमण के विरुद्ध पश्चिमी मोर्चा के लिये 
फ्रांसीसी “मैगनट लाइन” के ठीक सामने सिगफ्रिड छाइन का निर्माण 
आरम्भ कर दिया गया । जर्मनी ने प्रतिवर्ष शस्त्रीकरण पर १०० करोड़ 
पौंड खर्च करना शुरू कर दिया । ४ फरवरी १९३८ को हिटलर ने 
प्रधान सेनापति फ्रिच को पद त्यागने के लिए बाध्य किया और जर्मन 
सेना का सर्वोच्च सेनापति स्वयं बन गया। न्यूरथ के स्थान पर 
रिवनद्रोप विदेश सन्त्री बना दिये गये । रिवलट्रोप ब्रिटेन में जमनी 
के राजदूत रह चुके थे । सर्वोच्च सेनापति बनने के ८ दिन बाद ही 
हिटलर ने आास्ट्रिया के प्रधान भनन्‍्त्री शुशनिग को बरचेसगाडन बुलाया 
गौर सैनिक घमकियों द्वारा उस पर जोर डाला कि वह आस्ट्रियाईं 
मंत्रिमण्डल में आस्ट्रियाई नाजी सेइसइन्ववार्ट को सुरक्षा मनन्‍्त्री नियुक्त: 
करने तथा आस्ट्रियाई नाजी दल को सरकारी मान्यता देने के लिये 
तैयार हो जाय । ९ मार्च को शुशनिग ने घोषणा की कि आस्ट्रिया के 
भविष्य का प्रग्त निश्चित करने के लिये आजसे चार दिन बाद 
आस्ट्रिया में जनमत संग्रह किया जायगा । इधर ११ मार्च को जमेनी 
ने आत्ट्रिया को चेतावनी (अल्टिमेटर्म) भेजी कि जनमतसंग्रह स्थग्रित 
कर दिया जाय आर प्रधानमन्ती चुगनिग त्याग-पत्र दे दें अन्यथा 
जमनी आस्ट्रिया पर हमला कर देगा । इस पर दशनिग ने स्तीका दे 
दिया । इसके तीन दिन वाद हिटलर विजयी मंद्रा में वियाना में प्रविष्ट 
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हुआ और आस्ट्रियाई नाजी सेइस इन्कवार्ट को आस्ट्रिया का प्रधान मन्‍्त्री' 
नियुक्त कर दिया'। उसने आस्ट्रियाई नेशनल वेक पर कठ्जा कर 
लिया और जर्मनी में आस्ट्रिया को विलीन करने के लिए 
जनमत संग्रह किया । इसमें लगभग ९९-७३ प्रतिशत मतदाताओं ने 


जमेनीः में मिलने के पक्ष में मत दिया । 


आस्ट्रिया के जम॑नी में मिला दिये जाने से जमंनी की न केवल 
जनदाक्ति ६० लाख बढ़ गई बल्कि दक्षिण-पूर्वी यूरोप में सेनिक और 
राजनैतिक दृष्टि से उसकी घाक जम गईं। इससे इटली, यूगो- 
स्‍लाविया और हंगरी से निकट सम्पर्क कायम करने का जर्मनी को 
अच्छा मौका मिल गया । जर्मनी को आस्ट्रिया से भारी मात्रा में 
मगनेसाइट (विमातों के निर्माण में प्रयोग होता हैं) हाथ छगा । इसके 
अतिरिक्त आस्ट्रियाई बैक से दो करोड़ पौण्ड नकद प्राप्त हुआ। इसका 
नतीजा यह हुआ कि जमेंनी आत्मनिर्भर वन गया। चर्चिल ने ब्रिटेन 
फी लोकसभा में ठीक ही कहा था---/वियना के जर्मनी के अधिकार 
में चले जाने से नाजी जर्मनी का दक्षिण-पूर्वी यूरोव के तमाम यातायात 
पर कठ्जा हो गया ।” अब चेकोस्लोवा किया को खतरा पैदा हो गया । इस 
तरह वर्सेल सन्धि की वह्‌ धारा, जिसके द्वारा जर्मनी और आरस्ट्रिया 
को पृथक्‌ किया गया था, सदा के लिये नष्ट हो गई । 


'.. ज्षेकोस्लोवाकिया में संकट 


आस्ट्रिया के बाद जर्मनी के आक्रमण का शिकार चेकोस्लोवाकिया 
को होना पड़ा । चेकोस्लोवाकिया के सामने सबसे वड़ी घरेलू समस्या 
थी: सुडेठान जर्मन अल्पसंख्यकों के लिये स्वायत्तशासन कीः व्यवस्था 
करना । चेकोस्लोवाकिया की कुछ १॥ करोड़ जनसंख्या में, उक्त 
अल्पसंख्यकों की'आवादी लगभेग ३५ लाख' थी। इन अल्पसंख्यकों 
के,लिये अलग शिक्षा संस्थाएँ थी और उन्हे संयुकत सरकार में प्रति- 
निधित्व प्राप्त था। जमनी में नाजीवाद के विकास से राष्ट्रीय 
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भावना को प्रोत्साहन मिला और सुडेटान जमंन पार्टी ने हेनेलीन के 
नेतृत्व, में - पृथकवादी आन्दोलन आरम्भ कर दिया । ; हिटलर ने. अपने 
भाषणों में हेनेलीन का समर्थन किया और सुडेटानलेंड की स्थापना 
पर जोर दिया । १९३७ में चेक सरकार ने जमेन अल्पसंख्यकों को 
सरकारी पदों, सहायता कोषों, और सांस्कृतिक संस्थाओं को सरकारी 
सहायता में विशेष सुविधायें प्रदान कीं । इसके अतिरिवत सरकारी 
तौर पर जर्मन भाषा को स्वीकार कर लिया | किन्तु इतने पर भी 
जर्मन अल्पसंख्यकों को संतुष्टि नहीं हुई । अप्रैल १९३८ में हेनेलीन ने 
का््सबैड में अपने एक ववतव्य में ८ मांगें प्रस्तुत कीं जिसमें जर्मन क्षेत्रों 
के लिये स्वायत्तशसन और वहां की जनता को राजनैतिक तथा राष्ट्रीय 
स्वतन्त्रता प्रदान करने की मांग थी । इधर हिटलर ने भी घोषणा की 
कि जन जनता का कत्तंध्य है कि रह चेकोस्लोवाकिया की परतन्त्रता 
में पड़े अपने भाई जर्मनों की स्वतन्त्रता के लिये आवश्यक कृदम 
उठायें । जमंनी के समाचार-पत्रों ने भी जमंन अल्पसंख्यकों की 
स्वतन्त्रता के लिये खूब आन्दोलन किया। किन्तु चूँकि चेकोस्लोवाकिया 
को फ्रांस रूस, रूमानिया और युगोस्लाविया का सहयोग प्राप्त था, 
इसलिये उसने आत्मसमपंण न कर मोर्चा लेना उचित समझा । 
अगस्त १९३८ में ब्रिटेन के प्रधान मन्‍्नी चेम्बरलेन ने लार्ड रूसीमान 
को जर्मन अल्पसेख्यकों के विवाद को सुलझाने के लिए चेकोस्लोवाकिया 
मेजा । छार्ड रूसीमान की रिपोर्ट चेकोस्लोवाकियाई सरकार के लिये 
निहायत विरोधी थी । उन्होंने अवनी रिपोर्ट में कहा था “सुडेटान 
क्षत्र में गत २० वर्षो से चछा आ रहा चेकोस्लोवाकिया का श्ासमे 
यद्यपि अत्याचारी और भांतकवादी नहीं हैं किन्तु जिस तरह शासन चल 
रहा है, वह अत्यन्त अयोग्य और भेदभाव की भावना से पूर्ण है ।7 
यद्यपि रिपोर्ट में यह स्वीकार किया गया कि आथिक और ऐतिहाप्रिक 
दृष्टि से सुदेटान लेट चेकोस्टोवाकिया से पृथक होने योग्य नहीं किन्तु 
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अन्त में उन्होंने सिफारिश की थी कि जर्मन जिलों को अविलम्ब 
जमंनी को लौटा देना चाहिये । १९ सितम्बर को हिटलर नें नूरेम्वर्गं 
में अपने एक वक्‍तव्य में कहा कि अब मेरा सन्‍्तोष समाप्त हो चुका है ! 
दूसरे ही दिन नाजी नेता ने जेक मंत्रिमंडल से वार्ता भंग कर सैनिक 
शवित से जेक सरकार को पलटने का असफल प्रयत्न किया। वह भाग 
कर जर्मनी चछा गया और हिटलर ने अपनी सेनाएँ जेक सीमा की ओर 
बढ़ानी शुरू कर दीं । इस तरह युद्ध सन्निकट आ गया । १५ सितम्बर 
को चेम्बरलेन हिटलर से, यह प्रार्थना करने के लिये कि वह अपनी 
सेनाएं आगे न बढ़ाये, वर्चेसगाडेन को रवाना हुए । वार्ता में फ्यूरर 
हिंदलर ने सूडेटान जनता को अविलम्ब आजाद करने की मांग की 
और कहा कि ऐसा न किया गया तो जम॑नी चेकोस्लोवाकिया पर 
शीघक्ष ही आक्रमण कर देगा । चेम्वरलेन तत्काल लन्दन के लिये रवाना 
हो गय और हिटलर कि मांग पर विचार करने के लिये फ्रांसीसी 
प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री की एक अविलूम्ब बैठक बुलाई। काफी 
समय तक बहस के बाद एक आंग्ल-फ्रांसीसी चुनौती १९ सितम्बर को 
चेकोस्लोवाकिया को भेजी गयी जिसमें मांग की गई कि सूडेटानलेंड 
को शीघ्र रीच (जर्मन सरकार) को सौंप दिया जाय। इस संवनन्‍्ध में 
, तीन दिन के भीतर उत्तर सूचित करने को कहा गया। इसके साथ ही 
एक घमकी भी दी गई कि यदि उवत शर्तें नामंजूर कर दी गई तो जेक 
सरकार को सैनिक सहायता की संधि भंग करके चेकोस्लोवाकिया के 
विरूद्ध जर्मनी को सहायता दी जायेगी। इस धमकी पर चेक सरकार को 
आंग्ल-फ्रांसीसी चुनौती के आगे झुकना पड़ा । चुनोती की शर्ते' मंजूर करने 
के बाद चेक प्रधान मंत्री होजा ने त्याग-पत्र दे दिया और उनके स्थान 
पर जनरल सिरोवी प्रधान मंत्री बने। 


२२ सितम्बर को चेम्वरलेन आंग्ल-फांसीसी योजना को क्रियान्वित 
करने सम्बन्धी विचार विमशे के लिये हिटलर से मिलने गाडेसवर्ग को 
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रवाना हो गये । इस भेंट में हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया के पोलिश 
तथा हंगे रियन अल्पसंख्यकों के क्षेत्र १ अवतृूवर तक सैनिक अधिकार 
में ले लेने की मांग की थी । 
चेम्वरलेन २८४ सितम्वर को निराश होकर लंदन लौट आये । 
इस पर ब्रिटेन मंत्रिमंडल ने गाडेसवर्ग शर्तों को अस्वीकार कर दिया। 
ब्रिटेन और फ्रांस ने निश्चय किया कि यदि जर्मनी ने हमछा किया तो 
वे चेकोस्लोव।किया कि सहायता करेंगे । और इसके बाद ब्रिटेन और 
फ्रांस में सैनिक संगठन आरम्भ हो गया। ब्रिटेन में वमवारी से बचने 
के छिये खाइयां खोदी जाने लगी और लोगों को हवाई आक्रमण से बचने 
के लिये आवश्यक शिक्षा और सामान दिये जाने छगे। ब्निठेन ने 
अपने जहाजी वेड़े को शक्तिशाली वनाना शुरू कर दिया । २७ सितम्बर 
को चेम्बरलेन ने रेडियो पर कहा यदि कोई समझौता होने की 
संभावना हो तो में तीसरी बार भी जर्मती जाने को तैयार हूं । यही 
हीं वल्कि चेम्बरलेन ने हिटलर को एक पत्र लिखा जिसमें पुनः 
समझौता वार्ता के लिये अनुराब किया गया । हिटलर ने इसे सस्ती 
विजय समझी और चेम्बरलेन को म्यूनिक आने के लिये निम्मेत्रित 
किया । 
म्युनिक समझौता 
२९ सितग्वर को म्युनिक में चार राष्ट्रों का एक सम्मेलन हुआ 
जिसमें म्युनिक समझौता किया गया । सम्मेलन में भाग लेने वाले 
चार राष्ट्र थे ब्रिटेन ( चेम्बरलेन ), फ्रांस (डाछाडियार), जर्मनी 
(हिदलर) और इटली (मुस्रोलिनी) | समझौते में तय हुआ कि 
(१) जैक लोग १ अवनूबर से १० दिन के भीतर सुइंटान छेड को 
खाली कर दें (२) एक अन्तर्गाप्ट्रीय कमीयन सीमाएं निर्धारित करे 
तथा जनमत संग्रह बाछे क्षेत्रो का निरीक्षण करे । (३) ब्रिटेन और 


है 


फ्रांस चेकोरलोवाहिया की नई सीमाओं की बाहरी आक्रमण से रक्षा 
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करने में साथ देंगे (४) पोलिश और हंगेरियन अल्यसंख्यकों का प्रइन 
हल हो जाने के वाद जर्मनी और इटली भी चेकोस्कोवाकिया की 
सीमाओं की रक्षा में सहयोग की गारन्टी देंगे । (५) आबादी की 
अदलाबदली | चेक राष्ट्रपति वेनेश को मजबूर होकर फांसी का फंदा 
अपने हाथों अपने गले में लगाना पड़ा। उन्होंने उक्त शर्तनामा पर हस्ता- 
कर करः दिये । इसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उनके स्थान 
पर इमिल हचा राष्ट्रपति नियुक्त हुए । ३० सितन्वर को चेम्बरलेन 
और हिटलर ने एक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किये जिसमें 
कहा गया था कि जमनो और ब्रिटेन एक दूसरे के खिलाफ कभी युद्ध नहीं 
करेंगे । चेम्बरलेन ने उक्त घोषणा पत्र अपनी एक विजय समझी 
गौर खुशी से उसे फहराते हुए छन्दन को रवाना हो गये । म्युनिक 
समझौता अविलम्ब ही लागू कर दिया गया । सुडेटानलंड पर जरमेनो 
का अधिकार हो गया। अन्तर्राष्ट्रीय कमीशन ने चेकोसलोवाकिया की 
नई सीमा निर्धारित की । पो्ंड ने चेकोसलोवाकिया को आाक्रमण की 
श्षमकी देकर टेस्चेन पर अधिकार कर लिया। इधर हंगरी ने भी 
स्‍लोवाकिया से लगभग ५ हजार दर्ग मीरू भूमि छिनकर अपने कब्जे 
में कर छी। स्मरण रहे की ६ दिसम्बर को हिटलर ने परस्पर 
आक्रमण न करने के एक फ्रंको-जरमंन समझौते पर हस्ताक्षर किये थे । 


स्युनिक समझौता संतुष्टिकरण नीति का ही रूप था । चचिल ने 
ब्रिटिश पालमिण्ट में भाषण देते हुए कहा "यह समझौता ब्रिटेन 
और उससे भी अधिक फ्रांस के लिए बहुत वड़ी हार है ।.इंग्लेंड और 
फांस के दवाव से चेकोसलोवा किया का विभाजन नाजी” धमकी के आगे 
पश्चिमी जनतन्त्र के झूँकने के वरावर है।” एमरी के शब्दों में “म्यूनिक 
समझौता दबाव से हुई जीत का प्रतीक है जो इतिहास में सबसे सस्ती 
समझी जा सकती है ।” झ्वर्मा ने- म्युनिक समझौता पर प्रकाश डोलते 
हुए कहा था कि यह हिटलर के लिए भारी विजय थी | म्थुनिक'सर्म- 
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झौता हिटलर द्वारा रूसी साम्यवाद के विरुद्ध किए गए प्रचार का फल 
था। हिटलर का कहना था कि रूसी साम्यवाद परिचमी पूंजीवाद के लिए 
भारी खतरा हैं और इसकी रक्षा नाजी जर्मनी ही कर सकता हैं । इस 
प्रचार का असर यह हुआ कि पूंजीवादी देशों ने जमंनी का हाथ मजबूत 
करना तथा उसे संतुप्ट करना शुरू किया । इसी चक्कर में आकर 
ब्रिटेन और फांस ने म्युनिक समझौता में हिटलर की शर्तो को मंजूर 
कर लिया और उसके संकेतों पर चलने को तैयार हो गए । यद्यपि 
रूस पारस्परिक सुरक्षा सधियों के अनुसार चेकोस्लोवाकिया की सुरक्षा 
में मददकर सकता था और इसीलिए जब हिटलर के साथ चेक सरकार 
का तनाव बढ़ा तो रूस ने कहा था कि यदि पारस्परिक सुरक्षा संधियों 
के अनुसार फ्रांस जेक की सहायता करने को तंयार हो तो रूस भी 
उसका साथ देगा। किन्तु साम्यवाद के भय ने ब्विटेन और फ्रांस को 
रूस से पृथक रहने को मजबूर किया जिसका परिणाम यह हुआ कि 
म्युनिक समझौता में रूस को नहीं बुलाया गया । इस प्रकार म्यूनिक 
बैठक ने फ्रांसीसी-सोवियत समझौता १९३५ को भंग कर दिया । इससे 
झूस को अपना नया साथी इंढना पठा। इधर पोलंड की सुरक्षा भी 
बिल्कुल समाप्त हो गई । मार्यछ किटेल ने नरेम्बर्ग मकदमों में ठीक ही 
कहा था “कि म्यनिक समसीता हिटलर की एक चाल थी जिसके द्वारा 
ह झूस को यूरोप से निकाल बाहर करना और जर्मन सेना को 
मजबूत बनाना चाहता था ।” म्युनिक समझौता हो जाने पर हिटलर 
को डेन्यूब और बाल्कान क्षेत्रो पर आथिक और सैनिक अधिकार 
जमाने का मौका मिल गया। 
चेकोस्लोवाकिया का विनाश 
म्यूनिक समसौता के बाद हिटलर ने कई बार इस बात को 
दोहराया कि “जमंनी का यूरोप में आसिरी प्रदिशिक दावा सडेटानलेड 
हैं। सुदेटानलेंट को जमनी में मिला दिये जान के बाद जेक सरकार 
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के खिलाफ हमारी किसी प्रकार की शिकायत नहीं रहेगी इसकी हम 
गारंटी देंगे ।/ १९ नवम्बर १९३८ को चेकोस्लोवाकिया एक संधीय 
गणतन्त्र (फेडरल रिपब्लिक) में परिवर्तित कर दिया गया । रूथेनिया 
और स्लोवाकिया में गणतंत्र के राष्ट्रपति द्वारा नामजद दो प्रधान मंत्रियों 
के नेतृत्व में दो स्वायत्त लोक सभाओं की स्थापना कर दी गई किन्तु 
विदेशी नीति और प्रतिरक्षा विभाग केन्द्रीय पार्लामेंट के हाथ में रहने 
दिये गये । ९ मार्च १९३९ को राष्ट्रपति हचा ने स्लोवाक के प्रधानमंत्री 
फादर दिसो को पदच्युत कर दिया । टिसो पर आरोप लगाया गया कि 
वह _थकवादी आन्दोलन को प्रोत्साहित कर रहे हैं जिसपे राज्य की 
एकता को खतरा पैदा होने का भय हैं। टिसो भाग कर जर्मनी आ गए 
- और हिटलर से अपील की । १५ मार्च को राष्ट्रपति हचा को बिन 
बुलाया गया और बहा चेकोस्लोवाकिया पर आक्रमण का भय दिखला 
कर उन्हें एक घोषणा-पत्नर पर हस्ताक्षर करने के लिए वाधित क्रिया 
गया। घोषणा-पत्र में राष्ट्रपति हचा ने स्वीकार किया “में पूर्ण विश्वास 
के साथ चेक जनता और देश का भविष्य जर्मन रिच के फ्यूरर के 
हाथों में सौंपता हैँ ।/ इसके बाद जर्मन सेना ने बोहेमिया और 
मोरेविया पर अपना अधिकार जमा लिया । 

ब्रिटेन और फ्रांस ने इन मामलों में बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं किया । 
यद्यवि म्युनिक समझौता में यह तय हो चुका था कि सुरक्षा के मामले 
में चेकोस्लोवाकिया को ब्रिटेन और फ्रांस दोनों सहायता करेंगे, किन्तु 
चेम्बरलेन ने यह कह कर हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया कि 
स्‍लोवाक डायट (संसद) ने स्छोव्राकिया की स्वतंत्रता की घोषणा 
कर दी हैँ इसलिए वहां की स्थिति बिलकुल बदल गई है और यह 
हस्तक्षेप करने का मौका नहीं। बोहैमिया और मोरेविया पर अधिकार 
हो जाने से जर्मनी के हाथ में १८ हजार वर्गगीरू जमीन, लगभग 
७० लाख की आबादी, स्क्रोडा का प्रसिद्ध शस्त्र कारखाना और ने श- 
नल बक का सोना आ गया । इसके अतिरिक्त स्लोवाकिया के मिलने 
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से जर्मनी को २० लाख आवादी की लगभग १५ हजार वर्ग मील 
भूमि हाथ लगी। इस तरह म्युनिक समझौता के ६ मास के भीतर 
एवं आस्ट्रिया पर कब्जा होने के एक वर्ष के भीतर जमेंनी ने चेकोस्लो- 
वाकिया को पूरी तरह से वर्वाद कर दिया । 
ब्रिटिश नीति में परिवर्तन 
इसी बीच हिटलर ने २१ मार्च को लिथुआनिया से मेमेल छीन 
लिया तथा रूमानिया के तेलमंगर पर कब्जा कर लिया | इसके अति- 
रिक्त उसने पोलेड से मांग की कि यदि वह जमंनी के साथ २५ वर्ष 
तक परस्पर आक्रमण न करने का समझौता चाहता हैं तो डांजिंग और 
पूर्वी नस से जमंनी को जोइन वाले समुद्र तटीय गलियारे को जमेनी 
को लौटा दे । किन्तु पोलेड ने इन जर्तों को अस्वीकार कर दिया। 
इन घटनाओं से चेम्बरलेन को विश्वास हो गया कि हिटलर के आइचा- 
सनों पर अब विश्वास नहीं किया जा सकता । इसलिए उन्होंने निम्न 
ऐतिहासिक भाषण के साथ ब्रिटिश विदेश नीति थे महत्वपूर्ण पर 
बर्तन करने की घोतणा की । आपने कहा “हम हरएक देश का सहयोग 
चाहे उनका आन्‍्तरिक थासन जैसा भी हो, स्वागत करते हैं 
आक्रमण के लिए नहीं बल्झि आक्रमण को गोकने के लिए ।” ३१ मार्च 
१९३० को चेम्वस्लेन ने घोषणा की कि पोल्िणि स्वतन्त्रता पर 
हमला होने पर ब्रिटेन पे.लेड को हर तरह से अविल्म्ब सहायता ना 
आरम्भ कर देगा । यही घोषणा फ्रास ने भी की । | 
७ अपरैद को इदालियन फोजो न अल्यानिया पर अक्समात्‌ हमला 
कर दिया और राजा जोग को गद्ों से उतार कर १९२७ के ऑसगस्ल- 
इटाडियन समझता ता उत्दवन करने हुए अल्वानिया को अपने अधि- 
कार में ले लिया । ब्रिटेन से तत्काल ही यूनान और रूमानिया को 
सुरक्षा सहायता तो गारंटी दी और पारस्परिक सहायता व सहयोग 
| २६ अप्रठ को चेम्बरडन 
ने अनिवार्य सैनिय शिक्षा हाधतज विस प्रस्तत किया | दो दित के 
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चाद हिटलर ने १९३३ के आग्ल-जर्मम समझौता और १९३४ की 
जमंन-पोकछिश संधि को मानने से इन्कार कर दिया । उसने ब्रिटेन पर 
आरोप लगाया कि वह घेरेबन्दी की नीति अपना रहा है । 
रूस-जर्मन संधि (२३ अगस्त १९३९) 

लायड जा्ज और चचिल ने कई बार कहा था यदि ब्रिटेन पोलेंड 
की जमंन आक्रमण से रक्षा करना चाहता हैँ तो उसे अविलम्ब रूस के 
साथ सुदृढ़ समझौता कर लेना चाहिये। माचे में एक ब्रिटिश व्यापारिक 
शिष्टमंडल मास्को गया । कितु वाल्टिक राज्यों के मामलों पर ब्रिटेन 
और रूस में कोई समझौता नहीं हो सका । जुलाई में विदेश विभाग 
के विशेषज्ञ विलियम स्ट्रांग के नेतृत्व में एक ब्रिटिश सैनिक शिष्टमंडल 
रूस के साथ सुरक्षा योजनाओं पर विचार करने के लिये मास्को भेजा 
गया। इस अवसर पर फ्रांसीसो सैनिक विशेषज्ञ भी मास्को में उपस्थित 
हुए । स्टालिन ने पूछा कि जर्मनी के खिलाफ कार॑वाई करने के लिये 
फ्रांस कितने सैनिक डिवीजन की व्यवस्था कर सकता है । फांसीसी 
मिशन से उत्तर मिला कि १०० डिवोजन। इसके वाद स्टालिन ने 
ब्रिटिश सैनिक शिष्टमंडल से पूछा। उन्होंने कहा कि दो डिवीजन अभी 
और दो वाद में। इसके वाद स्टालिन ने कहा कि जमेनी के खिलाफ 
युद्ध छेड़ने के लिये हमें तीन सौ से भी अधिक डिवीजनों की जरूरत 
पड़ेगी। आखिर वार्ता असफल रही । २३ अगस्त १९३९ के रिब्त्रेन- 
ट्रोप और मोलोटोव ने रूसी-जर्मन परस्पर आक्रमण न करने की संधि 
पर हस्ताक्षर किये | संधि में वायदा किया गया कि दोनों में कोई भी 
देश १० वर्षों तक एक दूसरे के प्रति हिसावादी तया आक्रमणकारी 
कारंवाई नहीं करेंगा तथा. वे किसी वाहरी ताकत को जो दोनों में से 
किसी पर आक्रमण करे, उसे सहायता नहीं देंगे । एक गुप्त समझौते में 
लमंनी ने यह दिखलाया कि राजनैतिक दृष्टि से लटाविया, इस्थो- 
निया, तथा फिनलड में उसकी कोई दिलचस्ती नहीं कितु लिथआनिया को 
वह अपने प्रभाव में रखना चाहता है। रूस-जर्मन संधि से दोवों 
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सीमाओं पर युद्ध का भय जाता रहा जिसका छाभ उठाकर हिदलर ने 
पोलंड पर आक्रमण कर दिया । 
पो्लेंड 

सीमा पर कई घटनाएँ होने पर ४ अगस्त को डांजिंग सेनेट 
(परिषद) ने पोलिण चूंगी अधिकारियों को सूचित किया कि वे 
अब्र सीमा पर पहरा नहीं दे सकते । इस खुली चुनौती पर पोलिश 
कमिइनर जनरल ने डाजिग सेनेट को एक विरोध-पत्र भेजा, जिसमें 
उसे घमकी दी गई थी, यदि पोलिश अधिकारियों के साथ हस्त- 
क्षेत किया गया तो उसका सख्ती से मुकावछा किया जायगा। ९ अगस्त 
को जर्मनी न हस्तक्षेप किया और पोलेड को चेतावनी दी कि यदि 
डांजिग को पोलेड ने अव और कोई धमकी पत्र भेजा तो इसका पोलिद- 
जमंत सम्बन्ध पर बुरा अतर पड़ेगा | इस पर पोलेड ने डाॉजिंग और 
पोलेड के मामले में जमंन हस्तक्षेप का काननी तौर पर विरोध करते 
हुए कहा कि यदि जर्मनी ने हस्तक्षेप किया तो यह आक्रमणकारी 
रवैया समझा जायगा । हिठलर ने इसके उत्तर में पोलिश सीमा पर 
जर्मन सेना तैनात कर दी । २२ अगस्त को चेम्बरलेन ने हिटलर को 
एक व्यक्तिगत पत्म भेजा जिसमें सीधी पोलिश-जर्मतन समझौता वार्ता 
करने का प्रस्ताव था जिसमें कोई भी निर्णय होने पर उसे अन्तर्राष्ट्रीय 
गारन्टी दो जायेगो। हिटलर ने ब्रिटियथ राजदत हेंडरसन को उत्तर 
दिया कि ब्रिटेन द्वारा पोलेट की सहायता का निर्णय जर्मनी की 
नीति में कोर्ट परिवर्तन नहीं ला सकता और इसीलिए वह जर्मनी के 
राष्ट्रीय सम्मान का बलिदान करने के बजाय हूम्बी लड़ाई के स्टिये 
तैयार है । २५ अगस्त को पारस्परिक सहयोग से आंग्ल-पोलियण सम- 
सोते पर हस्ताक्षर हऋए । स्त को ब्रिटेन से फिर जमेस-पोलिश 
सगे से लिबटारे का प्रस्ताव रखा । २५ अगस्त को जर्मनी के समा- 
भार पत्नो ने पोेट में जमतो की कथित हत्या को सब्र प्रकाशित की। 


इस पर हिटलर ने ब्मेद गंधि में मझोधन की मांस की और बा कि 
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पोलेंड के १५ लाख जरमंनों की तत्काल सुरक्षा की व्यवस्था की जाय, उसी 
दिन हेंडरसन को बताया गया कि जर्मनी पोलेड के साय वार्ता के लिए 
उसी हालत में तैयार है जब पोलेंड अपना प्रत्तितिधिमंडल जो प्रस्तावों 
को तत्काल स्वोकार कर सके, ३० अगस्त को बलिन भेजे । हेंडरसन 
ने इसका विरोध किया और कहा कि यह चुनौती है क्योंकि एक 
पोलिश प्रतिनिधि को बिना उसे यह सूचित किये कि वार्ता के प्रस्तावों 
का आधार क्या है, वार्ता के लिये बुलाना नितांत अनुचित है। पोलेंड के 
प्रति जर्मनो का आक्रमणकारी रवैया १ढिचमी राष्ट्रों के लिये चेतावनी 
सिद्ध हुई । ३० अगस्त को रिव्वसट्रोप ने १६ सूची प्रस्ताव को असामथिक 
बताया और कहा कि इसकी अब जरूरत नहीं | उसी दिन पोलेंड ने अपनी 
सेनाएं संगठित कर लीं। १ सितम्बर १९३९ को जर्मनी ने लड़ाई 
की सूचना दिये विना पोलेंड पर आक्रमण /कर दिया । तीसरे दिन ही 
३ सितम्बर को प्रातः ११ बजे ब्रियेन ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की 
घोषणा कर दी | उसी दिन ६ बज संध्या को फ्रांस ने भी ब्रिटेन की 
नीति का अनुसरण किया और इस- तरह एक एऐंसे यूद्ध का श्रीगणेश 
हुआ जैसा मानव संसार ने कभी देखा भी नहीं था। 
| युद्ध काल की घटनायें 

जम ती की सफलता--जर्मनी के भयंकर आक्रमण के सामने पोलेंड 
को २६ दिन के भीतर ही आत्मसमर्पण कर देना पड़ा। इसका 
विभाजन हुआ, जिसका कुछ हिस्सा रूस को मिला। इधर सोवियत 
संघ ने फिनलेड पर आक्रमण कर दिया और उसके प्रमृख प्रदेशों पर 
अधिकार कर लिया । १९४० की बसन्‍्त ऋतु में जमेन सेनाओं ने डेनमार्के 
' त्ा्वें, लक्सेमवर्ग, बेल्जियम और हालेंड पर अधिकार जमा लिया । 
मई में चेम्वरलेन को मजबूर होकर त्याग-पत्र देना पड़ा और ब्रिटेन 
के.नये प्रधान मंत्री श्री चचिल बने। इन्ही दिनों डंकर्क में जनों 
के-घेरे में पड़े ३१३५०००ब्रिटिश समिकों को निकाला गया । १६ जून 
को फांस ने जर्मनी के सामने आत्मसमपंण कर दिया । उत्तरी और 
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पश्चिमी फांस जर्मनी के अधिकार में आ गये और विची नगर पर फंस 
का केवल नाम मात्र अधिकार रह गया । इसी बीच इटली ने फांस 
का कुछ हिस्सा अपने अधिकार में छेने के लोभ में दक्षिणी फांस के 
कुछ पश्चिमी जिलों पर अधिकार कर लिया। जमंतनी ने रूमानिया 
पर अधिकार किया और रूस ने वेसारविया पर | डब्ररूजा बल्गेरिया 
को दे दिया गया और द्रांसिलवानिया का आधा हिस्पा हंगरी को। 
इटली ने पूर्वी फांस स्थित ब्रिटिश सोमालछीलेड को पराजित कर उसे 
अपने अधिकार में ले लिया | इसके अतिरकत उसने मिश्र पर भी हमला 
कर दिया। जर्मती ने बल्गेरिया, यूगोसलाविया, यूनान और क्रीट पर 
एक साथ हो धावा बोल दिया और तुर्की के साथ परस्पर आक्रमण 
न करने के समझीते पर हस्ताक्षर किए । इस प्रकार धूरी राष्ट्रों 
की लग।तार सकबछता का अंत हो गया। 
स्थिति का पलटना 

बाल्कान के विभाजन से रूस 
और जमंनी के बीच फूट पदा 
हो गयी। २२ जून १९४ १को हिटलर 
ने अचानक रूस पर आक्रमण 
कर दिया । इसी बीच अम की का ग्रेस 
ने उधार और पट्टा बिल पास 
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युद्ध का एलान कर दिया और इसके तीन दिन बाद इटछो ओर जमंनी 
के खिलाफ भी । जापान ने फिलिविन, डच पूर्वी द्वीप समूह, फांसीसी 
'हिल्दचीन, थाइलेंड, सिंगापुर और वर्मा पर धावा बोल दिया। चचिल 
'स्टालिन और रूजवेल्ट से मिले और तमाम ब्रिटिश साम्राज्य को धूरी 
राष्ट्रों के खिलाफ खड़ा कर दिया। नवस्वर १९४२ में अमरीकी 
सेनाओं ने उत्तरी अफीका में ब्रिटिश सेना की सहायता की और धूरी 
राष्ट्रों को उत्तरी इटली की ओर खदेड़ दिया | आंग्ल-अमरीकी सेनाओं 
ने पुनः माल्टा और सिसलछी पर अधिकार कर लिया और इटली को 
मुजबूर किया कि वह मृसोलिनी को हटाकर सितम्बर १९४३ में एक 
युद्ध विराम संधि करे। नवम्बर में चचिल, स्टालिन और रूजवेल्ट की 
“एक ब्रैठक तेहरान में हुई जिसमें पश्चिमी यूरोप में जनरल आइजनहावर 
को सर्वोच्च सेनापति नियुक्त किया गया । १९४४ में रूसी फौजों ने स्टा- 
लिनग्राड की छड़ाई में जमेनों को परास्त कर दिया। जून में अम- 
सैंकी और ब्रिटिश सेनाएं फुंस के नार्मडी में प्रविष्ट हुईं । पेरिस को 
आजाद किया और वलिन को ओर बढ़ीं । फरवरी १९४५ में याह्टा 
में चचिल, स्टालिन और रूजवेल्ट पुनः मिले और जमंनी को परास्त 
करने की अंतिम योजना तैयार की । रूसी फौजों ने हर मोर्चे से आकऋ- 
मण आरंभ कर दिया और मई के प्रारंभ में पर्च्चिम से आंग्ल-अमरीकी 
'फौजों तथा पूर्व से रूसी सेनाओं न वलिन पर हमछा कर दिया। 
बलिन का पतन हो गया और हिटलर ने आत्महत्या कर लछी। मुसो- 
लिनी स्विटजरलेंड को ओर भागता हुआ रास्ते में मार डाला गया। 
< और ९ अगस्त को अमरीकी फौज ने जापान के प्रमुख नगर हिरो- 
श्िमा और नागासाकी पर अणुवम गिराये । इधर रूस ने जापान के 
खिलाफ युद्ध का एलान कर दिया । २ सितम्बर को जापान ने बिना- 
शर्ते आत्मसमर्पण कर दिया । १२ अप्रैल १९४५ को प्रेसिडेन्ट रूजवेल्ट 
का देहांत हो गया और उपराष्ट्रपति ट्र मेन राष्ट्रपति नियुक्त किये 
गये | जुलाई में चचिक के स्थान पर एटलो ब्रिटेन के प्रधान मंत्री 


गु 
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वने | दुधरे विदव युद्ध का यह संक्षिप्त इतिहास है। वैसे विस्तृत 
वर्शव के लिये तो क.की पृष्ठों की जरूरत है 
शांति संधियां 

धवितीय विश्व युद्ध के वाद विजयी राष्ट्रों के सामने कई गम्भीर 
समस्यावें आ खड़ी हुई । सब में उलझो समस्या थी कि विजित धूरी 
राष्ट्रों पर किस तरह से आसन किया जाय जिससे कि भविष्य में वे 
पुनः युद्ध के लिये खड़े न हो सके । दूपरो समस्या थी युद्ध से क्षति- 
ग्रस्त देशों का पुन निर्माण और पुनःमंस्थापन की। तीसरी सबसे बड़ी सम- 
स्था थी यूद्ध से पीडित विच्व में स्थायी गांति की स्थापना करना | 
विदेश मंत्रियों की कई बैठकों के बाद २९ जुलाई १९४६ को पेरिस 
शांति सम्मेलन हुआ जिसमें २१ देशों ने भाग लिया । ७८ दिनों 
तक विचार करने के बाद १० फरवरी १९४७ को निम्नलिखित संधियों 
पर हस्ताक्षर किये गय | हस्ताक्ष रकर्त्ताओं में पांच शत्रु देश. और मित्र- 
राष्ट्र थे, जिनमें युद्ध चछा था। 
१, इटली 


प्रदेश--इटली न फांस को सेंटवर्नाई, मांठथावर, घाबर्टन, 
मोंटसेनिस, टेन्डा तथा ब्रिगा जिला; यूगोस्लाविया को जारा, पेला- 
गोसा, लछगोस्टा तथा डालमारियन समद्र तट के कई ढ्वीवों को सौंपा; ट्रिस्ट 
को स्वतंत्र प्रदेश बना दिया गया जिसका शासन संयुक्त राष्ट्रसंघ की 
सुरक्षा परिषद को सौंपा गया | यूनान को रोडेस तथा डोडेकैनिज 
के अन्य द्वीपों को सोया गया। अल्चा निया और इथोपिया की स्वतंत्रता 
को मान्यता दी गई। 

निशवस्त्रीकरण--फांस और यृगोस्लाविया से मिली हुई इटली की 
सीमाओं का विसेनीकरण ; परमाणु शस्त्रों, पनडुब्बियों, तारपी डो, विमान 
वाहक जहाजों के निर्माण पर प्रतिवन्ध तथा टेकों की संख्या घटाकर २०० 
कर दी गई । नी वेड़े में युद्ध पोतों की संख्या घटाकर दो और अफसरों 
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और नाविकों की संख्या कुल २५०० कर दी गई । थल सेना में 
सैनिकों की संख्या २५०००० गौर हवाई वेड़े में लड़ाकू विमानों की 
संख्या घटाकर २०० और यातायात विमानों की संख्या १५० कर 
दी गई। 

क्षतिपूृति--तय हुआ कि इटली क्षतिपूर्ति के रूप में रूस को 
१० करोड़ डालर, युगोस्लोविया को १२ करोड़ ५० लाख डालर, 
यनान को १० करोड़ ५० छाख डालर, इथोषिया को २॥ करोड़ और 
अल्वानिया को ५०,छाख डालर देगा। 
२. रूमानिया कं 


प्रदेश--रूमानिया की सीम/ओं का पुनर्सस्थापन । 

निशप्त्रीकरण--थल सेना में विमानमारक तोपों की संख्या १२०००० 
से घटाकर ५ हजार कर दी गई | नौ सेना में १५ हजार टन के जहाज भौर ५ 
हजार कर्मचारी, हवाई वेड़े के विमानों की संख्या १५० और सैनिकों 
की संख्या ८००० कर दी गई। शस्त्रों पर प्रतिबन्ध वैसा ही लगाया 
गया जैसा कि इटली में । 

क्षतिपुृति--१२ सितम्बर १९४४ से रूस को ८ वर्षो में ३० 
करोड़ डालर देगा । 
३. हंगरी 

प्रदेश--१ जनवरी १९३८ को आस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया 
के साथ निर्धारित सीमाओं का पुनर्सस्वापन, तीन गांवों को चेकोस्लोवा- 
किया, दांसलवानिया और रूमानिया में बांट दिया गया । 

निशस्त्रीकरण--थऊरू सेना में सैनिकों की संख्या ६५ हजार, 
हुवाई बेड़े में ५ हजार सैनिक और ९० विमान । इटली की तरह 
शास्त्रों पर प्रतिवनन्‍्ध । 

क्षतिपु्ति--८ वर्षों की अवधि में रूस को २० करोड़, युगोस्छा- 
विया को ५ करोड़ और चेकोस्लोवाकिया को ५ करोड़ डाढूर । 
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४. बल्गेरिया 
प्रदेश--जनवरी १९४१ की सीमाओं का पुनर्सस्थापन । 


निशस्त्रीकरण--थल सेना में सैनिक ५५ हजार, नौ बेड़ें में 
३५०० सैनिक और, २५० टन के जहाज, हवाई बेड़े ५२०० सेनिका 
और ९० विमान, हास्त्रों पर प्रतिबन्ध इटली की तरह । 

क्षतिपूर्ति--४॥ करोड़ डालर यूनान को, २॥ के ड़ यू गोस्लो- 
वाकिया को ८ वर्षो की अवधि में । 
७५. फिनलेड * 

प्रदेश--जनवरी १९४१ की सीमाओं का पुनर्सस्थापन केवल पेट- 
सामो को छोड़कर जो रूस को सौंपा जा चुका है । १२ मार्च १९४० 
का सोवियत-फिनिश संधि का पुनर्संस्थापन । 

निद्मस्त्रीकरण--थल सेना में सनिकों की संख्या ३४४००, नौ 
बेडे में कर्मचारियों की संख्या ४५०० और ७० हजार टन के जहाज, 
हवाई वेड़े में ३००० आदमी और ६० विमान । 

क्षति पूति--१९ सितम्बर १९४४ से ८ वर्षो में सोवियत संध 
को ३० करोड़ डालर । 

जमेनी (१९४५-५३) 

जर्मनी के आत्मसमर्पण करने के बाद जर्मनी पर अमरीका, ब्रिटेन, 
फांस और रूस का अधिकार माना गया । इससे जर्मनी को ४ टुकड़ों 
में विभाजित करना पड़ा । विभाजन के अनुसार अमरीका को १ करोड़ 
५ लाख की आवादी का ५२५०० वंग मील क्षेत्र, ब्रिटेन को २ करोड़ 
३० लाख की आबादी का ३६ हजार वर्ग मील क्षेत्र; फांस को ६० 
लाख की आवादी का १६५००० वर्ग मील का क्षेत्र और रूस्त को 
१ करोड़ ८० लाख को जनसंख्या की ४५ हजार वर्ग मील भूमि प्राप्त 
हुई । राजधानी बलिन को चार राष्ट्रों के नेतृत्व में चार भागों में 
विभाजित कर दिया गया। निश्चय हुआ कि जर्मनी पर शासन 
सम्बन्धित देशों की सरकारों के आदेश पर ही होगा। चाय क्षेत्रों 
पके सेनापतियों को मिलाकर एक नियंत्रण परिपद्‌ (कंट्रोल काउंसिल ) 
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बेनेगा जिसका निर्णय चारों क्षेत्रों को मानना होगा । २ अगस्त १९४५ 
को पोटसडम में अमरीका, ब्रिटेन और रूस के तीन प्रमुख अधि- 
कारियों का एक सम्मेलन हुआ जिसमें निम्नलिखित निर्णय किये गये : 
(१) शांति संधियों के लिये तीनों देशों के विदेश मन्‍्त्री आवश्यक कार्यक्रम 
तैयार करें । (३ ) जर्मनी का पूर्ण रूप से असनिकरण और निशस्त्रीकरण 
(३) नाजी कानून का उन्मूलन और नाजी दल को भंग किया जाय। 
(४) युद्ध अपराधियों पर मुकदमा । (५) प्रशासन का केन्द्रीयकरण 
तथा गणतंत्री उसूलों पर स्थानीय उत्तरदायित्व का विकास । (६) 
शस्त्रों और बारूदों के उत्पादन पर प्रतिबन्ध। (७) जमंती की 
विदेशों में पड़ी सम्पत्ति और औद्योगिक उत्पादनों से प्राप्त रकम 
क्षतिपति अदा करने में व्यय की जाय । 

१९४६ में जर्मनी से सम्त्रन्धित प्रत्येक मामलों पर रूस और 
अमरीका में खेंचातानी होने लगी। क्षत्पूर्ति, सीमा निर्धारण तथा 
जर्मन प्रकार के भविष्य को लेकर भारी तनाव फैल गया | रूस 
की मांग थी कि जर्मनी को शक्तिशाली संघीय राज्य बनाया जाय 
और वह १८ वर्षों के भीतर १० अरब डालर क्षतिपूर्ति अदा करे । 
इसके अतिरिक्त रूर का अन्तर्राष्ट्रीयवरण किया जाय और पूर्वी 
सीमायें नये ढंग से निर्धारित की जांय। आंग्ल-अमरीकी गूट चाहता 
था कि जम॑नी में डेमोक्रेटिक फेडरुठ सरकार की स्थापना की जाय, 

० 7 ओं का पुननिर्धारण किया जाय और जर्मनी की हालत आथिक दृष्टि 
से स्वस्थ बना दी जाय जिससे वह क्षतिपूर्ति आसानी से अदा कर सके । 
इस सम्बन्ध में १९४७ में लन्दत और मास्को में चार विदेश मन्त्रियों 
का दो बार सम्मेलन हुआ लेकिन असफल रहा। ६ फरवरी १९४९ को 
आंग्ल-अमरीकी क्षेत्रों के अधिकारियों ने मिलक्र रूसी विरोध के 
बावजूद संगठित और अदालती शासन चलाने का निश्चय किया । सोवियत 
संघ ने इसके विरोध में विदेश मंत्री परिषद्‌ और नियंत्रण परिषद 
से सम्बन्ध विच्छेद कर लिया । १९४८ में सोवियत संघ ने वर्लिन 
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४ बल्गेरिया 

प्रदेश--जनवरी १९४१ की सीमाओं का पुनर्सस्थापनं । 

निशस्त्रीकरण--थल सेना में सैनिक ५५ हजार, नौ बेड़े में 
३५०० सैनिक और, २५० टन के जहाज, हवाई बेड़े ५२०० सैनिका 
और ९० विमान, शास्त्रों पर प्रतिबन्ध इटली की तरह । 

क्षतिपुति--४॥ करोड़ डालर यूनान को, २॥ क ड़ यूगोस्लो- 
वाकिया को ८ वर्षो की अवधि में । 
५. फिनलॉड * 

प्रदेश--जनवरी १९४१ की सीमाओं का पुनर्सस्थापन केवल पेट- 
सामो को छोड़कर जो रूस को सोंपा जा चुका हैं | १२ मार्च १९४० 
का सोवियत-फिनिश संधि का पुनर्सस्थापन । 

निद्वस्त्रीकरण--थल सेना में सनिकों की संख्या ३४४००, नौ 
बेड़े में कमंचारियों की संख्या ४५०० और ७० हजार टन के जहाज, 
हवाई बेड़े में ३२००० आदमी और ६० विमान । 

क्षति पूति--१९ सितम्बर १९४४ से ८ वर्षो में सोवियत संघ 
को ३० करोड़ डालर। 

जर्मनी (१९४५-५३) 

जर्मनी के आत्मसमर्पण करने के वाद जमं॑नी पर अमरीका, ब्रिटेन, 
फांस और रूस का अधिकार माना गया । इससे जमं॑नी को ४ टुकड़ों 
में विभाजित करना पड़ा । विभाजन के अनुसार अमरीका को १ करोड़ 
५ लाख की आबादी का ५२५०० वर्ग मील क्षेत्र, ब्रिटेन को २ करोड़ 
३० लाख की आवादो का ३६ हजार वर्ग मील क्षेत्र; फांस को ६० 
लाख की आबादी का १६५००० वर्ग मील का क्षेत्र और रूस को 
१ करोड़ ८० लाख की जनसंख्या की ४५ हजार वर्ग मील भूमि प्राप्त 
हुई । राजधानी वलिन को चार राप्ट्रों के नेतृत्व में चार भागों में 
विभाजित कर दिया गया। निश्चय हुआ कि जमेनी पर शासन 
सम्बन्धित देशों की सरकारों के आदेश पर ही होगा। चा क्षेत्रों 

» के सेनापतियों को मिलाकर एक नियंत्रण परिपद्‌ (कंट्रोल काउंसिल) 
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देने पर अमरीकी सेनाओं ने टोकियो पर अधिकार जमा लिया और 
वहां अस्थायी सैनिक शासन की स्थापना कर दी। जनरल डगलस 
मैकार्थर वहां मित्र राष्ट्रों के सर्वोच्च सेनापति नियुक्त हुए। रूस ने 
दक्षिणी सलालिन और (कुरिल द्वीपों पर अपना अधिकार जमाया । 
फारमोसा और मंचूरिया चीन को वापस कर दिये। कोरिया में रूस ने 
३८ वीं समानान्तर रेखा के उत्तर और अमरीकी फौजों ने इस रेखा 
के दक्षिणी भाग पर कब्जा जमाया। दिसम्बर में सर्वोच्च सेनापति 
के अधीन जापान में मित्रराप्ट्रीय परिषद्‌ की स्थापना की गई, जिस 
में व्विटेन, अमरीका, चीन और रूस के प्रतिनिधि रखें गये । मिनत्न- 
राष्ट्रीय परिषद की नीति और सलाह को कार्यान्वित करने के लिये 
फरवरी १९४६ में वाशिगटन में ११ राज्यों के एक सुदूर पूर्वी कमी- 
गन की स्थापना की गई । मित्रराष्ट्रीय परिषद ने जापान को 
निशस्त्र कर दिया और युद्ध अपराधियों के विरुद्ध मुकदमा चलाने की व्य- 
वस्था की। जापान में सबसे बड़ी व्यापारी संस्था जेवासू को भंग कर 
दिया और जापान के लिये एक नया सविधान तैयार किया | नये 
संविधान में युद्ध की निन्दा की गई और एक उत्तरदायी संसदीय सरकार 
की स्थापना की गई । जापान संसद अर्थात्‌ डायट में दो सभायें ह एक 
कांसलरों की सभा और दूसरी प्रतिनिधि सभा अर्थात्‌ लोक सभा । 
वयस्क मताधिकार के आधार पर इनका निर्वाचन क्रमश: ६ और ४ 
वर्षो के लिये होता है ।संविधान में भाषण, प्रकाशन, निष्पक्ष अदालती 
जांच, अनिवार्य शिक्षा, तया जाति व धार्मिक स्वतन्त्रता की व्यवस्था 
हैं । प्रथम चुनाव १० अप्रैल १९४६ में हुए और प्रधान मंत्री शिगेरू 
योशीदा ने चुनाव के एक मास बाद संयुक्त मन्त्रिमंडल की स्थापना 
की। किन्तु क्षतिधूर्ति और पुनर्शस्त्रीकरण के प्रश्न ने शांति संधि में देर 
कर दी। १२ मई १९४९ को क्षतिपूर्ति की मात्रा २५ प्रतिशत घटा दी 
गई। १३ अप्रैल १९५१ को जनरल मैकार्थर (कोरियाई युद्ध को रोकने 
के लिये कम्युनिस्ट चीन के विरुद्ध आक्रमणकारी कार्रवाई के लिये जिह 
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जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया और इस तरह शीत युद्ध आरम्भ 
हो गया । पश्चिमी राष्ट्रों ने ९ महीनों तक बलिन' की जरूरतों को 
विमान द्वारा भेज कर पूरा किया १३ अग्रैल १९४९ को वाशिगटन में 
तीन विदेश मंत्रियों (वेविन, शूमां तथा एचेसन) का एक सम्मेलन 
हुआ जिसके अनुसार तीनों देशों के जर्मन-क्षेत्रों को मिलाकर एक 
पश्चिमी जर्मन सरकार की स्थापना कर दी गई और उसकी राज- 
धानी बोन रखी गई | इसके अतिरिक्त सैनिक शासन के स्थान पर नाग- 
रिक शासन कायम कर दिया गया । १२ मई १९४९० को रूस ने बलित 
घेरे को उठा लिया। अमरीका ने जर्मनी की हालत आश्िक दृष्टि से स्व- 
स्थ बनाने के लिय माशल सहायता योजना के अंतर्गत उसे ५० करोड़ ९० 
लाख डालरकी सहायता देनी स्वीकार की । २६ मई १९५२ को पश्चिमी 
राष्ट्रों ने जिन्होंने पहले ही क्षतिपूर्ति की मात्रा कम कर दी थी पश्चिमी 
जम॑नी में जहाज निर्माण कूटनीतिज्ञों की नियुक्तियां तथा संघीय गण- 
तंत्री संविधान बनाने का अवसर प्रदान किया और अंत में वहां से 
विदेशी अधिकार हटा लिया। इस तरह सोवियत संघ के मिरंतर विरोध 
से जर्मनी और आस्ट्रिया के साथ शांति संधियां अभी तक नहीं की जा 
सकी हैं । 

१९५३ के जून में पूर्वी जरमनी में व्यापक उपद्रवों के समाचार 
मिले । हजारों मजदूरों ने पूर्वी वलिन में प्रदर्शन कर स्वतन्त्र चुनाव की 
मांग की और 'साम्यवादी दल मुर्दावाद' के नारे लगाये । पश्चिमी राप्ट्रों 
का कहना है कि यह उपद्रव साम्यवादी निरंकुशता के विरुद्ध जनता 
के रोप के स्वाभाविक परिणाम थे । किन्तु रूसी अधिकारियों ने 
फौजी कानून घोषित कर दिया और सैकड़ों व्यक्ति गिरफ्तार कर लिये 
गये। उन्होंने अमरीकियों पर इन उपद्रवों को भड़काने का आरोप 
लगाया हैं । 

जापानी शांति संधि 
२ सितम्बर १९४५ को जापान द्वारा बिना शर्त आत्मसमपण कर 
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राष्ट्रसंघ में रूप्ती-प्रतिनिधि भरोमिको ने संधि पर हस्ताक्षर करने बालों 
को सावधान किया कि यह कदम सुदूरपूर्व में एक और युद्ध को जन्म 
देगा । जापानी ज्ञांति संधि के रचयिता जान फोस्टर डलेस ने कहा- 
बड़े दुःख की वात हैं कि चीन जिसे जापान के आक्रमण से काफी 
क्षति उठानी पड़ी संधि में शामिल नहीं हुआ । आपने कहा कि यद्यपि 
इस संधि से लोग संतुप्ट नहों, किन्तु यह एक अच्छी संत है । इससे 
दूसरा युद्ध होने का कोई भय नहीं । वास्तव में यह एक शान्ति संधि हैँ । 

युद्ध समाप्त होने से अब तक की स्थिति का अध्ययन करने से 
पत्ता चलता हैं कि १९४५ की विजय जो लाखों व्यक्तियों की जान के 
मूल्य पर प्राप्त की गई उसने शान्ति और सुसम्बन्ध की स्थापना के 
स्थान पर परस्पर घृणा और तनाव पैदा कर दिया। विश्व के अमरीकी 
भौर रूसी दो गुटों में बंट जाने तथा पश्चिम के पूंजीवादी जनतंत्र 
और पूर्व के सोवियत साम्यवाद के बीच भयंकर तनाव उत्सन्‍्न हो 
जाने से शान्ति-स्थापना की समस्या ग्रम्भीर हो गई हैं । वास्तव में 
शान्ति की स्थापता संयुक्त राष्ट्रसंघ हारा ही सम्भव है । 
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करने के कारण ) वापस बुला लिये गये और उनके स्थान पर ले० जन- 
रल मँथू रिजवे सर्वोच्च सेनापति नियुक्त हुए। ११ महीने तक वार्ता 
के बाद जापानी शांति संधि पर विचार करने के लिये ५२ राष्ट्रों के 
प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन ४ सितम्बर १९५१ को सानफ्रांसिस्को में 
हुआ। ८ सितम्बर को, ४९ राष्ट्रों ने संधि पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर 
किये । सोवियत संघ, पोलेंड और चेकोस्लोवाकिया ने हस्ताक्षर करने से 
इन्कार कर दिया | भारतऔर बर्मा सम्मेलन में शामिल नहीं हुए । 
संधि में जापान ने संयुक्त राष्ट्रसंघ का सदस्य बनने की इच्छा प्रकट 
की । 


संधि में निम्न बातें निदिप्ट थी: १. शांति--मित्रराष्ट्रों ने होंशू, 
होकंडू, कियशू, शिकोकू और कुछ छोटे द्वीपों की सार्वभीमिक सत्ता 
स्वीकार की। २. प्रदेश--ग्यूएलपार्ट, पो्टहेमिल्टन, डेगलाट, दक्षिणी 
सखालिन, कुरिल द्ीपों, रियूकू बोनिन तथा बाल्केनों क्षेत्र, पार्सवेला तथा 
मारकस द्वीपों, स्प्राटली और पार्स ल द्वीपों, मरियाना, करो लिन तथा मार्शल 
पर से जापानका अधिकार समाप्त कर दिया गया। ये क्षेत्र अमरीका और 
संयूवतराप्ट्रसंघ की संरक्षक समिति के अधीन कर दिये गये। ३. सुरक्षा-- 
तय हुआ कि जायान अपने अन्तर्राष्ट्रीय झगड़ों को शान्तिपूर्ण तरीकों से 
निवटायेगा और संयुक्त राष्ट्रसंघ को हर तरह से सहयोग देगा। ४६ 
आधथिक--जापान को प्रत्येक देश से व्यापार करने का अधिकार दिया 
गया । ५. क्षतिपूर्ति--युद्ध से हुई क्षति के लिये जापान को मिन्रराष्ट्रों 
को क्षतिपूर्ति देनी होगी। लेकिन चूंकि जापान के पास साधन पर्याप्त 
नहीं इसलिये जापान क्षत्िपूर्ति की अदायगी इस प्रकार करेगा कि क्षति- 
पूर्ति पाने के अधिकारी राष्ट्रों से कच्चे माल लेकर उनसे आवश्यक माल 
तैयार कर सम्बन्धित देशों को वापस भेज देगा। अन्तर्राष्ट्रीय विवाद 
का निवटारा अन्तर्राप्ट्रीय अदालन द्वारा किया जायगा । 


इस संधि की प्रतिक्रिया रूस में काफी तेजी से हुईं। संयवत 


. द्वितीय विरृव संग्राम १४७ 


राष्ट्रसंघ में रूपी प्रतिनिधि ओमिको ने संधि पर हस्ताक्षर करने बालों 
को सावधान किया कि यह कदम सुदृरपूर्व में एक और युद्ध को जन्म 
देगा । जापानी शांति संधि के रचयिता जान फोस्टर डलेस ने कहा- 
बड़े दुख की वात है कि चीन जिसे जापान के आक्रमण से काफी 
क्षति उठानी पड़ी संधि में शामिल नहीं हुआ । आपने कहा कि यद्यपि 
इस संधि से छोग संतुष्ट नहीं, किन्तु यह एक अच्छी संधि है । इससे 
दूसरा युद्ध होने का कोई भय नहीं । वास्तव में यह एक शान्ति संधि हैं । 

युद्ध समाप्त होने से अब तक की स्थिति का अध्ययन करने से 
पता चलता है कि १९४५ की विजय जो छाखों व्यक्तियों की जान के 
मूल्य पर प्राप्त की गई उसने शान्ति और सुसम्बन्ध की स्थापना के 
स्थान पर परस्पर धृणा और तनाव पैदा कर दिया। विश्व के अमरीकी 
और रूसी दो गुटों में वंट जाने तथा पश्चिम के पूँजीवादी जनतंत्र 
और पूर्व के सोक्यित साम्बवाद के बीच भयंकर तनाव उत्पन्न हो 
जाने से शान्ति-स्थापना की समस्या गम्भीर हो गई है । वास्तव में 
झान्ति की स्थापना संयुक्त राष्ट्रसंध द्वारा ही सम्भव हैं । 


श्ड्द्‌ अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


करने के कारण ) वापस बुला लिये गये और उनके स्थान पर ले० जन- 
रल मैथ्‌ रिजवे सर्वोच्च सेनापति नियुक्त हुए। ११ महीने तक वार्ता 
के बाद जापानी शांति संधि पर विचार करने के लिये ५२ राष्ट्रों के 
प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन ४ सितम्बर १९५१ को सानफ्रांसिस्को में 
हुआ। ८ सितम्बर को, ४९ राप्ट्रों ने संधि पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर 
किये । सोवियत संघ, पोलेड और चेकोस्लोवाकिया ने हस्ताक्षर करने से 
इन्कार कर दिया। भारत और बर्मा सम्मेलन में शामिल नहीं हुए । 
संधि में जापान ने संयुक्‍त राष्ट्रसंघ का सदस्य बनने की इच्छा प्रकट 
की । 


संधि में निम्न वातें निर्दिष्ट थी: १. शांति--मित्रराष्ट्रों ने होंश, 
होकेडू, कियशू, जिकोकू और कुछ छोटे द्वीपों की सार्वभौमिक सत्ता 
स्वीकार की। २. प्रदेश--ग्यूएलपार्ट, पोर्टहेमिल्टन, डेगलाट, दक्षिणी 
सखालिन, कुरिल द्वीपों, रियूकू बोनिन तथा बाल्कैनों क्षेत्र, पार्सवेला तथा 
मारकस द्वीपों, स्प्राटली और पार्स ल द्वीपों, मरियाना, करो लिन तथा मार्शल 
पर से जापानका अधिकार समाप्त कर दिया गया। ये क्षेत्र अमरीका और 
संयूततराप्ट्रसंध की संरक्षक समिति के अधीन कर दिये गये । ३. सुरक्षा--- 
तय हुआ कि जायान अपने अन्तर्राप्ट्रीय झगड़ों को शान्तिधूर्ण तरीकों से 
निवटायेगा और संयुक्त राष्ट्रमंघ को हर तरह से सहयोग देगा। ४ 
आधिक--जापान को प्रत्यक देश से व्यापार करने का अधिकार दिया 
गया । ५. क्षतिपृर्ति--पुद्ध से हुई क्षति के लिये जापान को मित्रराष्ट्रों 
को क्षतिपूर्ति देनी होगी। लेकिन चूंकि जापान के पास साधन पर्याप्त 
नही इसलिये जापान क्षतिपूर्ति की अदायगी इस प्रकार करेगा कि क्षति- 
पूर्ति पाने के अधिकारी राष्ट्रों सन कच्चे माल छेकफर उनसे आवश्यक माल 
तंयार कर सम्बन्धित देशों को वापस भेज देगा। अन्‍्तर्रा'ट्रीय विवाद 
का निवटारा अन्‍्तर्राप्ट्रीय अदालत द्वारा किया जायगा | 

इस सति की प्रतिक्रिया रूस में काफी तेजी से हई। संयुवत 


् 


न्‍ 


, संयुक्त राष्ट्रसंध १४९ 


स्तर तक तथा इस ढंग से निशस्त्रीकरण किया जाय कि संसार में कहीं भी 
कोई राष्ट्र इस अवस्था में न रह जाय कि दूसरे पड़ोसी राष्ट्र पर 
शारीरिक अत्याचार कर सके । १५ जून १९४१ को १४ देझों के 
प्रतिनिधि जिसम यूरोप के ९ निर्वासित देश भी सम्मिलित थे, लन्दन 
में मिलि और बलपूर्वक घोषणा की कि झान्ति स्थापना का एक मात्र 
सत्य आधार विश्व के स्वतन्त्र व्यक्तियों का इच्छा प्रेरित सहयोग है 
जिससे कत्याचार के भय से मृकत होकर सभी आशिक त्तथा सामाजिक 
सुरक्षा का आनन्द उठा सकेंगे । 
जन्म तथा विकास 

“संयुक्त राष्ट्रसंघट नाम फ्रकलिन डिलेन रूजवेल्ट द्वारा प्रस्ता- 
वित्त किया गया था। इसका पहला प्रयोग संयुक्त राष्ट्‌ द्वारा की गई 
घोपणा में हुआ था और वादर्म अमरीका के स्व» राष्ट्रपति को 
श्रद्धांजलिस्वरूप नये अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की संज्ा के रूप में किया 
गया था । ह 

लन्दन घोषणा के तीन माह पश्चात अमरीकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट तथा 
ब्रिटेन के प्रधान मंत्री चचिल के नाटकीय सम्मेलन के परिणामस्वरूप विश्व 
संगठन के रूप में नया कदम उठा । उनका मिलन अगस्त १९४१ में 
प्रशान्त सागर में कहीं एक जहाज पर हुआ ओर एक संयुक्त घोषणा 
की गई जो एतिहाप्विक प्रज्ञान्त आदेश पत्र (चार्टर ) नाम से 
विख्यात है । 

प्रद्यान्त आदेश पत्र 

यह केवल उनके देशों की राष्ट्रीय नीति के विशिष्ट समान 
सिद्धांतों जिन पर उन्होंने विश्व के स्वणिम भविष्य के लिये अपनी आाशायें 
प्रकट की थीं द्वारा स्वीकृत थी । आदेशपत्र में ८ निम्नलिखित सिद्धान्तों 
का प्रत्तियादन किया गया थाः-- 

(१) हम साम्राज्य विस्तार अथवा किसी नये प्रदेश पर अधिकार 


व्याख्यान ६ 
संयुक्त राष्ट्रसंघ 

विषय प्रवेश--द्वितीय विश्व यद्व के अनुभव, विश्व के आर्थिक 
मामलों को अनिवार्य रूप से एक प्रणाली में एकरूपता, श्रम अवस्थाओं 
के समीकरण की वछूवती आवश्यकता, जीवन के न्यूनतम स्तर और 
मानव अस्तित्व के भय ने एक नवीन अत्तर्राष्ट्रीय विभाग को 
जन्म दिया तथा विश्व संगठन की नींव डाली । विज्ञान की नई 
गक्तियों उदाहरणतः मशीनगन तथा अणुवर्मों से लड़े गये युद्धों से हुए 
बविनाञ तथा महानाणों ने मानव जीवन की अनित्यता को बदल दिया 
और शान्ति स्थापना के लिये विश्व मैत्रित्व की भावना को जन्म 
दिया। अतः उस प्रल्य को, जिसका अनुभव मनुष्यों ने अब किया है 
रोकने के लिये विश्व के राष्ट्र विशेषकर अमरीका, ब्रिटेन तथा रूस ने 
विश्व न्याय तथा मं॑त्रीपूण अन्तर्राप्ट्रीय सम्बन्धों के लिये एक स्थायी 
विश्व संगठन की स्थायना के निमित्त सजग तथा सामूहिक प्रयास 
आरम्म किये । ६ जनवरी १९४१ को जब कि सम्पूर्ण यूरोप घूरी 
पर गिर चुका था राष्ट्रपति झूजवेल्ट ने चार आवश्यक स्वावीनताओं 
की घोषणा की-- 

(१) भाषण व अयने अन्य विचारों को प्रगट करने की स्वतन्त्रता । 
(२) ईव्वर की पूजा वे उपासना करने की स्वतन्त्रता | (३ ) आविक 
अमाब व कमी से स्वतस्त्रता तथा (४) भय से स्वतन्त्रता जिसका 
विश्व की भाषा में अनुदित अथं होता है कि विश्व भर में इस 


छः 


संपुक्‍त राष्ट्रसंघ १५१ 


समानता के सिद्धान्त पर आधारित हो और जिसकी सदस्यता बड़े छोटे 
सभी राष्ट्रों के लिए खुली हो । चार राष्ट्रों की उक्त घोषणा के दो 
महीने के वाद चचिल, रूजवेल्ट और स्टालिन प्रथम बार ईरान की 
राजधानी तेहरान में मिले । इन तीनों नेताओं ने घोषणा की कि हमें पूर्ण 
विश्वास है कि हमारा यह प्रयास स्थायी झान्ति की स्थापना में सफल 
सिद्ध होगा। उन्होंने कहा-हम स्वीकार करते हे कि जान्ति स्थापना का 
उत्तरदायित्व तमाम संयुक्‍त राष्ट्रों और हम पर निर्भर करता है जिसका 
उद्देश्य विश्व में सदभावना काग्रम करना और संसार से युद्ध के भय 
झौर भावना को सदा के लिए अन्त कर देना हैं । 


आथिक और सामाजिक समस्याओं सम्बन्धी सम्मेलन 


आम अन्तर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना के पूर्व सामाजिक और 
आथिक समस्याओं पर विचार करने के लिए संयुक्त राष्ट्रसंघ के कई 
सम्मेलन हुए। प्रथम सम्भेलन मई-जून १९४३ में वर्जिनिया [हांट- 
स्प्रिग) में हुआ जिसमें खाद्य और कृपि सम्बन्धी एक अन्तरीम आयोग 
की स्थापना की गईं। जो एफ. ए. ओ. के नाम से पुकारा गया । अक्तूबर 
१९४२ में लंदन में हुए मित्रराष्ट्रों के शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में 
एक संयुक्त राष्ट्रसंव शैक्षिक तथा सांस्कृतिक संस्था (यूनेस्को) की 
स्थापना के लिए योजनाएँ बनाई गई । इसी बीच ९ नवम्बर १९४३ 
को वाशिंगटन में ४४ राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने एक समझौते द्वारा 
संयुक्त राष्ट्रसंघ सहायता तथा पुनर्वास प्रशासन संस्था की स्थापना 
की । दूसरे ही दिन उक्त संस्था की बैठक न्यूजर्सी में हुईं। जुलाई 
१९४४ में न्यूहेम्पशायर में संयुक्‍त राष्ट्रसंध मद्रा तथा आर्थिक सम्मे- 
लन हुआ जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और पुर्नानर्माण तथा विकास 
के अंतर्राष्ट्रीय बैंक समझौता के लिए धारायें तैयार की गई । निरचय 
हुआ कि वेंक में जमा ९ अरब १० करोड़ डालर के कोष से हूम्बी 
अवधि के लिए ऋण उचित सूद पर दिया जा सकता है। अन्तर्राष्ट्रीय 


१५० अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


करना नहीं चाहते हैं। (२) हम बिना जनता की अनुमति से किसी 
राष्ट्र की सीमा में परिवर्तन नहीं करना चाहते । (३) जनमत से 
ही प्रत्येक राष्ट्र का शासन चलेगा (४) प्रत्येक राष्ट्र को व्यापार की 
पूर्ण स्वतन्त्रता मिलनी चाहिये और कृत्रिम वाधां का अवसान होना 
चाहिए । (५) सब राष्ट्रों में पारस्सरिक आथिक सहयोग रहना 
चाहिए । (६) नाजीवाद के विनाश के बाद प्रत्येक पराजित राज्य पुन 
प्रतिष्ठित होगा और उसको पूर्ण स्व्रतन्त्रता प्राप्त होगी । (७) सब राष्ट्रों 
के लिए समुद्र का पथ खुला रहेगा। (८) अस्त्र शास्त्रों व युद्ध 
सामग्री में कमी होनी चाहिए और असच्तर्राप्ट्रीय शान्ति के लिये प्रत्येक 
राज्य को प्रयतलल करना चाहिए । 


२४ सितम्बर को इस आदेश पत्र पर सोवियत रूस तथा यूरोप 
के उस अधिकृत देंगों बेल्जियम, चेकोस्लोवाकिया, यूनाव, नीदरलेड्स, 
नावें, पोलेंड, युगोस्काविया तथा फांस ने भी हस्ताक्षर किये । 


संयुक्त राष्ट्रघ और मास्की घोषणा 


१ जनवरी १९४२ को प्रेसिडेन्ट रूजवेल्ट, विस्टन चचिल, लिट 
बिनो (रूस) तथा टी. वी. सुंग (चीन) ने संयुक्त राष्ट्रसंघ घोषणा पत्र 
पर हस्ताक्षर क्रिए और दूसरे दिन २२ अन्य राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने 
भी हस्ताक्ष/॥ किए। भारत सरकार की ओर से घोषणा पत्र पर 
हस्ताक्षर उस समय अमरीका में भारतीय राजदूत सर गिरिणाशंकर 
वाजपेयी ने किए | हस्ताक्ष रकर्ताओं ने णपथ ग्रहण की कि 
पृथक संबि न करेंगे । 


३० अवनूचबर १९४३ को अमरीका, ब्रिटेन, रूस और चीन के 
देश मंत्रियों का एक सम्मेन्दन मास्को में हुआ । सम्मेलन में अन्त- 
इप्ट्रीय झान्चि और सुरक्षा की स्थापना के स्थिर एक ऐसी अंतर्रास्ट्रीय 


संस्था की स्थापना पर जोर दिया जो यान्तिप्रिय देयों की याव॑भौमिक 


संयुक्त राष्ट्र-संघ श्ष्र 


सान फ्रांसिस्को सस्मेलन 

र५ अप्रैल १९४५ को ५० राष्ट्रों के ८५० प्रतिनिधि गोल्डेन 
गेट नगर में एकत्रित हुए। ये प्रतिनिधि विश्व की आबादी का ८० 
प्रतिशत से भी अधिक जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे थे । प्रतिनिधियों 
ने सचिवालय के ३५०० योग्य अधिकारियों के सहयोग से चार्टर 
तैयार करने का कार्य आरम्भ किया। इस सम्मेलन में भारत का प्रति- 
निधित्व सर रामास्वामी मुदालियर, सर फिरोजखां नून तथा सर बी. 
टी. कृष्णमाचारी ने किया। इस सम्बन्ध में विभिन्न आयोगों और 
समितियों की ४०० बैठकों हुईं और कई वार ऐसा संकट पैदा हुआ कि 
ऐसा लगा कि सम्मेलन भंग हो जायेगा । किन्तु आखिर चार्टर स्वीकार 
कर लिया गया और २६ जून को वेटरन मेमोरियल हाल में ५० 
राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने उस पर हस्ताक्षर कर दिये। प्रेसिडेन्ट 
टू मेंत ने सम्मेलन के अन्तिम अधिवेशन में भाषण देते हुए कहा: 
“संयुक्त राष्ट्रसंघ का चार्टर जिस पर आपने अभी हस्ताक्षर किये 
है बह एक ऐसी मजबूत बुनियाद हैं जिस पर हम एक सुन्दर विश्व का 
निर्माण कर सकते हैं । इसके लिए इतिहास आपका सम्मान करेगा ।” 
आपने कहा चार्टर की सफलता विश्व की जनता पर निर्भर हैँ। 
यदि हमने इस चार्टर का पालन न किया तो हम विश्व की उस 
विज्ञाल जनता के गद्दार समझे जायेंगे जिन्होंने शांति स्थापना के लिए 
हमें यहां भेजा है । इसके साथ ही यदि हमने चार्टर को अपनी स्वार्थ 
भावना को पूरी करने में धयोग किया तो हम उतने ही गह्ार और 
धोखेवाज समझे जायेंगे। इस तरह सान फ्रांसिस्को सम्मेलन समाप्त 
हो गया। इसके आयोजन में अमरीकी सरकार को २० राख डालर 
का खर्च उठावा पड़ा। कहा जाता है कि ऐसी अन्तर्राप्ट्रीय सभा 
पहुले कभी भी नहीं हुई थी। 


२४ अवतुूबर १९४५ को हस्ताक्ष रकर्ता देशों द्वारा चार्टर की 


श्ष्र अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


सिविल अमरीकी सम्मेलन नवम्वर दिसम्बर १९४४ में शिकागो 
में हुआ । 


डम्बाट न ओक और याल्टा 


७ अक्तूबर १९४४ को चीन, ब्रिठेन, रूस तथा अमरीका के 
प्रतिनिधियों की एक बैठक डम्बार्टन ओक में हुई जिसमें विश्व संस्था 
के लिए एक प्रस्ताव तयार किया गया। इस योजना के अनुसार चार 
संस्थाओं--सभी सदस्यों की महासमिति ( जनरल असेम्बली ), ११ 
सदस्यों की सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिपद और एक 
अन्तर्राष्ट्रीय अदालत को मिला कर संयक्‍त राष्ट्रसंघ संस्था की 
स्थापना की जाय | सदस्य राष्ट्र युद्ध को रोकने तथा आक्रमणकारी 
कारंवाइयों को दवाने के लिए सुरक्षा परिपद को सैनिक सहायता 
देंगे। कहा गया कि राष्ट्रमंघ के पास सैनिक ताकत न रहने के कारण 
ही वह असफल रहा । इसलि संयुवत रापष्ट्रसंध की सफलता के लिए 
सुरक्षा परिपद जैसी संस्था जरूरी समझी गई । यह योजना आवश्यक 
अध्ययन और विचार के लिए सभी सदस्य मित्रदेशों को भेज दी 
गई । 

उम्बार्टन ओक के प्रस्तावों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात भूल 
से्छः गैर वह थी सुरक्षा परिषद मतदान की प्रणाली। ११ 
फरवरी १९४० को क्रिमिया (यात्टा) में चर्चिछ, रूजबेल्ट और 
स्टाखिन मतदान प्रणाली पर विचार करने के छिए मिले | बैठक 
में उक्त प्रथ्न हल कर लिया गया और २५ अप्रैल ११८५ को सान 
फ्रांसिस्कों में संयुक्त राष्ट्घ का एक सम्मेलन बताया गया। इसक 
उद्देग्य उम्बार्टन ओक योजना के आधार पर प्रस्तावित असन्तर्राप्टीय 

सवा का चार तैयार करना था। अवधप्रल्ल में प्रेसिदेंट रूजवेल्ट का 
अकस्मात देहात छो गया और उनके स्थान पर उपराप्ट्रपति द्वू मैन 
प्रसिध्द नियनत हए । 


संयुक्त राष्ट्र-संघ श्ष५ 


मरी देश की स्वतस्त्रता पर आक्रमण नहीं कर सकता। (५) कोई 
भी द्वेश किसी देश को, जो चार्टर के विरुद्ध काम करेया, सहायता 
नहीं देगा । (६) संयुक्त राष्ट्रसंधघ को इस वात को देखता होगा कि 
वे देश जो संयुक्त राष्ट्रसंध के सदस्य नहीं वे विश्व में जाति और 
सुरक्षा के सहयोग में वाधा तो नहीं डालते, (७) संयुक्त राष्ट्र- 
संघ किसी भी देश के घरेलू अर्थात्‌ आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप 
नहीं करेगा। 
सदस्यता--सान फ्रांसिस्को सम्मेलन में भाग लेने वाले तमाम 
देश संयुक्त राष्ट्रसंध के सदस्य माने गये । संयुक्त राष्ट्रसंध घोषणा 
पच का हस्ताक्षरकर्ता पोलेंड उक्त सम्मेलन में सन्‍न्मलित नहीं हो 
सका था क्योंकि उस समय उसकी सरकार को संयुक्त राष्ट्रसंघ के 
सदस्यों की मान्यता प्राप्त नहीं हो सकी थी। इसी लिये चार्टर में उसके 
लिये एक स्थान सुरक्षित कर दिया गया था जो १५ अक्तूबर १९४५ 
“ को हस्ताक्षर कर उससे प्राप्त कर लिया । इस तरह संयुक्त राष्ट्रसंघ 
के प्रारम्भिक सदस्यों की संख्या ५१ थी। चार्टर की घारा ४ के 
अनुसार कोई भी ज्ञांतिप्रिय राज्य जो चार्टर के सिद्धान्तों पर चलने 
को तैयार हो संयक्‍त राष्ट्रसंध का सदस्य बन सकता था । नये सदस्य 
सुरक्षा परिषद की सिफारश पर ही बनाये जा सकते थे। इसके लिये 
जनस्ऊू असेम्बली (महासमिति) के दो तिहाई सदस्यों का समर्थन 
जआ्राप्त करना जहूरी होता था । १९४६-४९ में आंग्ल-अमरीकी गूट 
ने अल्वानिया, वल्गेरिया, हंगरी, मंगोलियां और रूमानिया की संयुक्त 
राष्ट्रसंघ का सदस्य बताने का विरोध किया और सोवियत संघ ने 
आस्ट्रिया, आयरलेड, फिनलेंड, इटली, .पुर्तगारू तथा ट्रांसजोर्डनं के 
- सदस्यता के आवेदन पत्र को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया । 
इसी बीच १९४६ में अफगानिस्तान, आइसलेंड, स्वीडन तथा थाइलेड, 
१९४७ में पाकिस्तान और यमन, १९४८ में वर्मा, १९४९ में इज- 
राइल और १९५० में हिन्देशिया संयुक्त राष्ट्रसंघ के संदस्य स्वीकार 
१ 


शप५डे अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


सम्पुप्टि किए जाने के वाद संयुक्त राष्ट्रसंध ने कार्य आरम्भ कर 
दिया। चार वर्ष तक अथक परिश्रम के वाद युद्ध को रोकने, शांति 
और न्याय की स्थापना के लिये अन्तर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना को 
प्रयास सफल रहा। १० जनवरी १९४६ को संयुक्त राष्ट्रसंध की 
जनरल असेम्बली की प्रथम बैठक राष्ट्रसंघ की २६वीं वर्षगांठ पर « 
लन्दन के वेस्ट मिनिस्टर हाल में हुई। 
संयुक्त राष्ट्रसंध चार्टर 

उद्देशय--चार्टर के अनुसार संयुक्त राप्ट्रसंघ के निम्न चार 
उद्देश्य थे; (१) अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की ' स्थापना, 
जांति का उल्लंघन कर आक्रमण करन वालों के खिलाफ कारंबाई 
करना, किसी भी ऐसी कार्रवाई को रोकना जो शांति के लिये खतर- 
नाक हो, अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को न्याय के आधार पर शांतिपूर्ण 
तरीके से सुझशाना (०) सामान अधिकार और आत्मनिर्णय के 
सिद्धान्त के आधार पर राण्ट्रों के बीच मैत्री सम्बन्ध स्थापित करना 
तथा विश्व थांति को मजबूत बनाने के लिये आवश्यक का रेबाई करना, 
(३) अत्तर्राप्ट्रीय आशिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य मानवीय 
समस्याओं को सुलझाने के छिए अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित 
करना और मानवीय अधिकारों तथा आधारभूत स्वतन्त्रता का 
सम्मान करना । 


सिद्धान्त--चार्टर की थारा २ में उन मौलिक सिद्धास्तों का 
उल्लेय किया गया ह जिन पर संयुक्त राष्ट्रसंघ की स्थापना की 
गई है। वे है; (१) संयुबत दाषट्रसंध इसके सारे सदस्यों के सार्व- 
भोमिक समानता पर आधारित है। (२) प्रत्येक सदस्य चार्टर के 
प्रति अपने उतरदायित्व को तिभायेगा । (३) सभी राष्ट्रों को अपने 
अनार ट्रीय झगड़ों को झानिपूर्ण नरोके से सुख्माना होगा जिससे 


झाति और सुरक्षा को रासरा ने पटुंचे। (४) कोर्ट भी राष्ट्र किसी 
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भी देश की स्वतस्त्रता पर आक्रमण नहीं कर सकता । (५) कोई 
भी देश किसी देश को, जो चार्टर के विरुद्ध काम करेगा, सहायता 
नहीं देगा । (६) संयुक्त राष्ट्रसंध को इस बात को देखना होगा कि 
वे देश जो संयुक्त राष्ट्रसंघ के सदस्य नहीं वे विश्व में शांति और 
सुरक्षा के सहयोग में वाघा तो नहीं डालते, (७) संयुक्त राष्ट्र- 
संघ किसी भी देश के घरेलू अर्थात्‌ आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप 
नहीं करेगा। 
सदस्यता--सान फ्रांसिस्को सम्मेलन में भाग लेने वाले तमाम 
देश संयुक्त राष्ट्रसंघ के सदस्य माने गये । संयुक्त राष्ट्रसंच घोषणा 
पत्र का हस्ताक्षर॒कर्ता पोलेड उक्त सम्मेलन में सन्मलित नहीं हो 
सका था क्योंकि उस समय उसकी सरकार को संयुक्त राष्ट्रमंघ के 
सदस्यों की मान्यता प्राप्त नहीं हो सकी थी। इसी लिये चार्टर में उसके 
लिये एक स्थान सुरक्षित कर दिया गया था जो १५ अक्तूबर १९४५ 
को हस्ताक्षर कर उससे प्राप्त कर लिया । इस तरह संयुक्त राष्ट्रसंघ 
के प्रारम्भिक सदस्यों की संख्या ५१ थी। चार्टर की धारा ४ के 
अनुसार कोई भी शांतिशप्रिय राज्य जो चार्टर के सिद्धान्तों पर चलने 
को तैयार हो संयक्‍त राष्ट्रसंघ का सदस्य बन सकता था। नये सदस्य 
सुरक्षा परिषद की सिफारश पर ही बनाये जा सकते थे। इसके लिये 
जनरल असेम्वली (महासमित्ति) के दो तिहाई सदस्यों का समर्थन 
आप्त करता जरूरी होता था । १९४६-४९ में आंग्ल-अमरीकी गुट 
ने अल्वानिया, वल्गेरिया, हंगरी, मंगोलिया और रूमानिया को संयुक्त 
राष्ट्रसंघ का सदस्य बनाने का विरोध किया और सोवियत संघ ने 
आस्ट्रिया, आयरलेड, फिनलेड, इटली, पुतंगाल तथा ट्रांसजोर्डन के 
- सदस्यता के आवेदन पत्र को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया । 
ड्सी बीच १९४६ में अफगानिस्तान, आइसलेड, स्वीडन तथा थाइलेड, 
१९४७ में पाकिस्तान और यमन, १९४८ में वर्मा, १९४९ में इज- 
क्ाइल गौर १९५० में हिन्देशिया संयुवत राष्ट्रसंध के सदस्य स्वीकार 
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कर लिये गये । इस तरह कुछ सदस्य राज्यों की संख्या ६० हो गई।॥ 
संपुतत राष्ट्रपंव के वर्त म;न सदष्य राज्यों की संख्या निम्न ६० है-- 
अफगानिस्तान, अर्जेटाइना, आस्ट्रेलिया, वेल्जियम, बोलीबिया ब्राजिल, 
वर्मा, बेलोरसियन, कनाडा, चीली, चीन, कोलम्विया, कोस्टारिका, 
क्यूबा, चेकोस्लोवाकिया, डेनमार्क, डोमीनियन रिपब्लिक इक्वेडर, 
मिस्र, सालवेडर, इथोपिया, फ्रांस, यनान, ग्वाटेमाला, हेटी, होड्राज, 
आइसलेंड, भारत, हिन्दे शिया, ईरान, इराक, इजराइल, लेबनान, साइ- 
वेरिया, लक्तेमवर्ग,मेबिसकों, नीदरलेड, न्यूजीलंड, निकार्गोआ, नाव, 
पाकिस्तान, पनामा, प्रागवे, पीरू, फिलिपीन, पोलेड, यहुदी अरब, 
स्वीडन, सीरिया, थाइलेट (तमाम), तुर्की, यूक्रानिया, दक्षिणी अफ्रीका, 
रूस, ब्रिटन, अमरीका, उछगवे, वेनेज्यूला, णमन और युगोस्ला- 
विया । चार्टर में संयुक्त राष्ट्रसंध से पृथक होने की कोई व्यवस्था 
नहीं की गई है किन्तु वह राज्य जिसके विरुद्ध सुरक्षा परिषद कार्रवाई 
कर रही हो, सदस्यता की सुविधाओं से वंचित रखा जा सकता 
है । यदि कोई सदस्य चार्टर के सिद्धास्तों का उल्लंघन करता पाया गया 
तो सुरक्षा परिषद की सिफारश पर सदस्थता से वंचित किया जा 
सकता हैं । 
संयुक्त राष्ट्रसंघ के अज्भ 
संयुक्त राध्ट्र संघ का कार्य निम्न संस्थाओं के बल पर निर्भर हैं: 
महासभा (जनरल अभेम्बछी ), सुरक्षा परियद, आर्थिक तथा सामाजिक 
परियद, संरक्षण परिषद, अज्तर्गाप्ट्रीय स्यायाडय और सचिवालय । 
संयकत शाष्ट्रमंघ के अस्थायी प्रवात कार्यादय पहले लेकसक्‍सेस तथा 
फलशिंग पदों में थे । बाद में २४ अवलूबर १०८०४ को स्यूयार्क की - 
४० दी गही में 2। करोड़ दादर की छागत से नयार विधाल भवन 
संप का सथायों कार्यालय छागा गया लेभी से बढ़ चही दे । 
पगप सरा्दमंध की सरकारों भागायें : चीनी, अंग्रेजी, फड्रॉसीसी, 
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रूसी तथा स्पेनिश हैं। इसका काम अधिकतर अंग्रेजी और फुंसीसी 
भापा में होता है । 


महासभा (जनरल असेम्ब्ली ) 


महासभा में जो संयुक्त राष्ट्रमंध की धूरी है तमाम सदस्य 
राष्ट्रों के प्रतिनिधि होते है । एक सदस्य को एक मत का अधिकार 
होता है । महासभा की बैठक प्रतिवर्ष २ सितम्बर के बाद होगी 
है जिसका एक ही अधिवेशन होता हैं । संयुक्त राष्ट्र संघ की 
बहुमत की मांग पर विशेष अधिवेशन बुलाया जा सकता है। 
सहामंत्री को १५ दिन के नोटिस पर अधिवेशन बुलाने का अधिकार 
है । प्रत्येक सदस्य को महासभा की विपय सूची पर कोई भी विषय 
विचारार्थ रखने का अधिकार है किन्तु वह विपय घरेल्‌ अर्थात्‌ दश के 
आंतरिक मामलों से सम्वन्बित नहीं होना चाहिय । विषय चार्टर के 
अनुसार होना चाहिये । 


महासभा के कार्य निम्न प्रकार हैँ। (१) जांति और सुरक्षा की 
स्थापना के लिये अस्तर्राष्ट्रीय सहयोग के मिद्धान्तों पर विचार करना 
और उत्त पर अपनी सिफारिशें देना । इसके अतिरिक्त निश्चस्त्रीकरण 
तथा शस्त्रीकरण के सिद्धान्तों पर शांति व सुरक्षा का ध्यान रखते हुए 
विच।र करना तथा अयबनी सिफारिशों देता । (२) किसी भी समस्या 
प्र जो झज्रांति और सुरक्षा के लिये घातक हैँ, विचार करना 
ओर सिफारिशें देना । ( ४) अच्तर्राप्ट्रीय राजनैतिक सहयोग 
को प्रोत्साहित करने, अस्तर्राष्ट्रीय कानन के विकास, मानव 
अधिकारों तथा भौलिक स्वतंत्रता; आथिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, 
- शैक्षिक तथा स्वास्थ्य क्षेत्रों में अन्तर्राप्ट्रीय सुसम्बन्ध कायम करने पर 
विचार और उन पर आवश्यक सिफारिशों देना। (५) सुरक्षा परिपद 
तथा संयुक्त राष्ट्रसंधघ के अन्य विभागों से रिपोर्ट प्राप्त करना और 
उतर पर विचार करना। (६) राष्ट्रों के परस्पर सम्बन्धों पर प्रभाव 
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डालने वाली किसी भी स्थिति को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिये 
सिफारिशें देता । संरक्षक समझीतों को संरक्षक परिपद द्वारा निरी- 
क्षण और क्रियान्वित कराना (८) सुरक्षा परिषद के लिये ६ अस्थायी 
सदस्य, आर्थिक तथा सामाजिक परिवद के किये १८ सदस्य तथा अन्त- 
प्ट्रीय अदालत के लिय १५ जजों को चुनना और सुरक्षा परिषद 
की सिफारिश पर महामंत्री नियुक्त करता। (९) संयकक्‍त राष्ट्रसंघ 
के वजट पर विचार करना तथा उस पर अपना निर्णय देना। 

महासभा मे मतदान की प्रणाली इस सिद्धान्त पर आधारित 
है कि महत्वपूर्ण प्रन्‍नों पर निर्णय उपस्थित सदस्यों में ये दो तिहाई 
के मत से किये जा सकते है। धारा १८ के अनुसार महत्त्वपूर्ण प्रश्न 
मिम्न प्रकार के माने गये है : (१) अन्तर्राष्ट्रीय थांति की सुरक्षा 
सम्बन्धी सिफारिशें (२) सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का चुनाव 
(३) आशिक तथा सामाजिक परियद के सदस्यों का चुनाव (४) 
सरक्षक परिषद के सदस्यों का चुनाव (५) संयवत राष्दुसंघ के नये 
सदस्य बनाना (६) सदस्यों के अधिकारों और सुविधाओं का रथ- 
गते (७) संरक्षक व्यवस्था को क्रियास्वित करने सम्बन्धी प्रध्स (८) 
बजट सम्बंधी प्रग्न। अन्य प्रश्नों का निर्णय उपस्थित साधारण बहुमत 
द्वारा ही दिया जाता है। उस सदस्य राष्ट्र को जिसने कि संयक्‍त राष्ट्रसंघ 
को सपना पूरा चंदा नहीं दिया है, मत देने का अधिकार नहीं होता । 
महासभा प्रतशश अधिवेशन के लिये अध्यक्ष चनती है । उसे जरूरत 
पटाने पर और गसंस्याएं स्थातिस करने ला भी अधिकार है | 
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और रिकार्डर चुनती है। सदस्यों का चुनाव योग्यता और अनुभव के 
अतिरिकत समान भौगोलिक वितरण के आधार पर होता है। महासभा 
समय समय पर तदर्थ (एडहाक) समितियों और आयोगों की स्थापना 
करती है जैसे कि १९ अवतूबर १९४७ में यूनान, अल्वानिया, वल्गेरिया 
तथा युगोस्लाबिया के विवादों का निबटारा करने के लिये उससे 
सदभावना समिति की स्थापना की । इसने कोरिया में संयुक्त राष्ट्‌ 
आयोग ( कमीशन) की भी स्थापना की हैं। महासभा के दूसरे 
तीसरे तथा चौथे अधिवेशनों में सभी सदस्यों को मिलाकर अनिश्चित 
काल के लिये आंतरिक समिति की स्थापना की गई जिसका काम उन 
प्रश्नों पर विचार करना था जिनका श्ञांति और सुरक्षा पर प्रभाव 
पड़ने का खतरा हो । इस सभा का नाम छोटी सभा हैं। संयुक्त राष्ट- 
संघ का १९५३ के वजट का अनुमान ४७७६५२०० डालर 
हैं जो पिछले वर्ष ( १९५२ ) से ३३१,८५० डालर कम है। 
बजट उस चंदे से पूरा किया जायेगा जो सदस्य राष्ट्रों के चंदे 
से प्राप्त होगा । कुल खर्च में से अमरीका ३६९ प्रतिशत, ब्रिटेन ११०५, 
प्रतिशत, सोवियत संघ १२"२८ प्रतिशत, फांस और चीन प्रत्येक ५-५ 
प्रतिशत और भारत ३ प्रतिगत व्यय वर्दास्त करेगा। 

महासभा का प्रथम अधिवेशन १० जनवरी १९४६ को लंदन में 
आरम्भ हुआ। १४ अवतूबर १९५२ की महासभा का ७वां अधिवेशन 
न्यूयार्क में नये भवन में आरम्भ हुआ । इस समय कनाडा के विदेश 
मेत्री श्री पियर्सस महासभा के अध्यक्ष चुनें गये हें। संयुक्त राष्ट्रसंघ 
में भारत के प्रतिनिधि मंडल के सदस्य ये हैं: श्रीमती विजय लक्ष्मी 
पंडित (नेतृ ), श्री बी.के कृष्णमेनन, श्री वी० शिवराव (संसद के सदस्य ) 
नवाब अछी यारजंग (अर्जेन्टाइना स्थित भारतीय राजदूत), तथा 
इलाहाबाद हाईकोर्ट के एडवोकेट श्री गिरिजा शंकर पाठक। श्री राजे- 
इवर दयाल संयुक्त राष्ट्संघ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैँ । 








१ एक डालर ५ रु० के बरावर होता है 


अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 
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संयुक्त राष्ट्र-संघ १६१ 


सुरक्षा परिषद्‌ 


सुरक्षा परिषद में ११ सदस्य हैं। इनमें से पांच स्थायी और 
६ अस्थायी सदस्य हैं। चीन, फांस, ब्रिटेन, रूस तथा अमरीका स्थायी 
सदस्य हैं। परिषद के अस्थायी सदस्य हैं, चीली, यूनान, पाकिस्तान 
(यह तीन १९५३ पर्यन्त), और कोलोम्विया, लेवबनान, डेनमार्क 
(१९५४ पर्यन्त) । शांतिस्थापना सम्बन्धी योग्यता और अनुभव तथा 
समान भीगोछिक वितरण के आधार पर संयुवत राष्ट्रीय महासभा 
दो वर्ष के लिये अस्थायी सदस्यों को चुना करती है । कोई सदस्य 
अविलम्ब पुनः निर्वाचन के लिये योग्य नहीं होते । परिषद की सदस्य 
संख्या निर्दिष्ट होने से छोटे छोटे सदस्य राज्य इसकी संख्या की वृद्धि 
के लिये गटवन्दी नहीं कर सकते जैसे कि पुरातन राष्ट्संध की परिषद्‌ 
में हुआ करता था। परन्तु भविष्य में यदि कोई महान शवित का 
उत्थान हो तो चार्टर के संशोधन के बिना उसको भी परिषद में स्थायी 
स्थान मिलता असम्भव हैं। प्रत्येक सदस्य राज्य का केवल एक ही 
प्रतिनिधि परिपद्‌ में उपस्थित हो सकता है । 

कार्पक्र--सुरक्षा परिषद अन्तर्राष्ट्रीय ज्ञान्ति तथा सुरक्षा, के 
लिये उत्तरदायी है । राष्ट्रसंघ के उद्देश्य के अनुसार शान्ति स्थाप॑ना 
के लिये अविलम्ब कार्रवाई जरूरी हैं। इसलिये घारा २१ के 
अनुसार सुरक्षा परिषद की बैठक महीने में दो वार होती हैँ । अपनी 
-सुविधा के अनुसार परिषद की बैठक कहीं भी की जा सकती है । 
आजकल परिषद की बैठक न्यूयार्क में होती है । परिषद का प्रत्येक 
सदस्य एक मत देने का अधिकारी होता हैं । केवल कार्यक्रम 
सम्बन्धी मामलों पर किन्‍्हीं सात सदस्षों की अंगीकार सूचक बोट 
से निर्णय किया जाता हैँ । अन्य सभी मासलों (गुरुत्वपूर्ण) में (स्वतंत्र 
-या पृथक सतदान) सात सदस्यों की अंगरीकोर सूचक वोट जिंनंर्में पांच 
स्थायी प्रमूख सदस्यों की सहमंति हो किसी भी निर्णय के. लिये आवश्यक है। 


श्र अन्तरष्ट्रीय सम्बन्ध 


इन पांच स्थायी सदस्यों में से यदि एक भी असहमत हो और अपने 
वोटों के अधिक्रार का उपयोग कर उस निर्णय को रह करे तो उसे 
निषेवाधिकार वोट (वीटो) कहते हूँ। अन्य शद्दों में, इन पांच प्रमुख 
सदस्यों का महत्वपूर्ण निर्णय में सहमत होना अनिवायं है। यह स्मरण 
रखना चाहिये कि किसी भी बैठक में किसी स्थायी सदस्प की अनपस्थित्ति 
अथवा वोट नहीं देने से उसे निषेवाधिकार वोट नहीं कह सकते हे । 
यदि परिपद का कोई भी सदस्य स्थायी अथवा अस्थायी किसी झगड़े 
में मंल्प्ति हो तो वह मतदान से वचित होता है (घारा २७) । 


सुरक्षा परिषद में केवल उसके सदस्य ही वोट दे सकते है । परतु जो राज्य 
सुरक्षा परिषद का सदस्य नही हैँ ओर वह राज्य भी जो संयुक्त राष्ट्संघ 
का सदरय नहीं है, परिषद के विशेष आमंत्रण से कार्यक्रम में भाग छे सकता 
हैँ किन्तु उसका मताधिकार नही, होता । विद्येय आमंत्रण दो आधार 
पर हो सकता हूँ। प्रथम यदि परिषद की दृष्टि में कोई विचाराधीन 
ममस्या के निर्णय में किसी सदस्य राज्य के स्वार्य की हानि हो तो 
बह उस राज्य को उसमें भाग लेने के लिये अनुरोध कर सकता हैं 
(धारा ३८) | द्वितीय बदि कोर्ट सयवक्‍त राएट्रोय सदस्य या गैर सदस्य 
सुरक्षा परियद के विचाराधीन प्रश्न में एक दल है तो उसे बहस में 
बिना मताधिकार के भाग हिसे के लिये अवश्य बताना चाहिये। सरक्षा 
परिषद अपने अषध्यद की निर्वासन प्रणाली तथा कार्रवाही के नियम 
आदि जपे जाप ही प्रस्तुत करती है (घारा ३०) । परियद के सदस्य, 
अंग्रेजी नाम मे प्रथम अद्ार ने दमानसार एन महीने से लिये अध्यक्ष 
बनने रहते है । यदि परिषद के बिचारायीस प्रश्न में अध्यक्ष का राज्य 
प्रत्यक्ष गाय में मात ही, सी उस समय के लिये वा चाहे सो अन- 
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सर 


खाटुरप ह बाटर (फाशापत्र) में अन्‍्र्रा्रीय धार्ति व्यवस्था 


संयुकत-राष्ट्र-्संघ "(६३ 


कायम रखने के लिये परिषद के हस्तक्षेप की चार विभिन्न अंबस्थाओं 
का उल्लेख किया गया है । 

प्रथम अवस्था-+-शान्तिपूर्ण समझौता (घारा ३३) ॥। किसी 
अग्ड़े के दलों को अपने झगड़े, वार्ता, जांच, सोच विचार, विचार- 
विमर्श, मध्यस्थ-निर्णय, न्यायिक समझीता, प्रादेशिक संस्थाओं की 
प्रस्थापना, श्रवन्धों या अपने इच्छानुसार अन्य शांतिपूर्ण ढंग से तय कर 
लेने चाहियें। कोई भी राज्य, जो संयुक्त राष्ट्रसंध का सदस्य नहीं 
है. सुरक्षा परिषद या महासभा के सामने वह झगड़ा छा सकता है 
जिसमें वह भी सम्मिलित हूँ। परन्तु शर्ते यह है कि वह चार्टर क्रे 
शांति समझौता की बाध्यतामूलक दार्तों की मान ले । 5: * 

द्वितीय अवस्था--यदि शांति भंग हो जाय अथवा एक राज्य 
दूसरे पर आक्रमण करे तो परिषद झगड़ने वाले राज्यों को अपनी 
स्थायी शर्तों के स्वीकार करने के लिये आह्वान कर सकती है किस्तु 
उस अवस्था में उन राज्यों के अधिकार तथा दावे अक्षुण रहेंगे ॥ 
उदाहरण के तौर पर वह मांग कर सकती हैं कि सम्बन्धित देश अपनी 
सैनाएँ कथित स्थिति पर बुला के या युद्ध विराम' पर हस्ताक्षर करें। 
यदि एक अथवा दोतों दल इस मांग को अस्वीकारकर दें तोयह भविष्य 
की कार्यवाही के लिए नोट किया जायगा (घारा ई९-४०४]) ॥. ७५) 


तृतीय अवस्था-परिपद सदस्य राज्य से आर्थिक ताकेवन्दी करने- 
जिसमें रेल, डाक, समुद्र, वाय, तार, रेडियो, त्था यातीयात्त “के अन्य 
साधनों की-पूरी या आधी रुकावट या कूटनीतिक सम्बन्ध विच्छेदे 
सम्मिलित हो-को कह सकती है (घारा ४१)। .' 


_... चतुर्थ अवस्था--अन्त में यदि परिषद के विचार में यह सब ढंग 
अपर्याप्त हों तो वह सभी सैनिक कार्यवाही, सैन्य प्रदर्शन, अवरोध तथा 
वायु, जल या स्थल सेना का प्रयोग स्थिति के अनुसार कर सकती, है. 
संयुक्त राष्ट्रीय सदस्थ (धारा ४३) प्रतिज्ञा बद्ध हु कि इसके आइना 


श्द्दड भन्‍्तर्राप्ट्रीय सम्बन्ध 


पर राशस्त्र सैन्य सहायता तथा सुविधाएं, जिनमें मार्ग का अधिकार 
भी सम्मिलित है प्रदान करे। संयुक्त राग्ट्सध की सैन्य आवश्यकता 
की पूर्ति के लिए संयूवत अंतर्राष्ट्रीय सदस्यों का कर्तंव्य है कि 
वे सदा राष्ट्रीय वायु सेनाएँ प्रस्तुत रखें, जिससे कि संयुक्त राष्ट्रीय 
कार्यवाही अविलम्य की जा सके (धारा ४५) । 


सुरक्षा परिषद्‌ को उसका भी अधिकार हैं कि वह महासभा को 
किसी सदस्य, जिसके वि द्व सुरक्षात्मक या रुढ्ीकरण पग उठाये जा 
रहे हैं, की सदस्यता स्थिगित करने तथा निषप्कासन की सिफारिश कर 
सके । यह परिषद्‌ महासभा के विशेष अधिवेशन भी बुला सकती हैं! 
परियद्‌ सैनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र के लिये प्रन्यास समझौते का 
समर्यन करती है और सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य स्वभावतः हीं 
प्रान्याधिक परिषद्‌ (ट्रस्टीशिप कांउसिल) के सदस्य हो जाते है, 
इसके अतिरिबत महासभा को यह उने झर्तों की सिफारिश करती हैं 
जिनके आधार पर संयुवत्र रास्ट्र का गैर सदस्य, अन्तर्राष्ट्रीय स्यायालग 
विधान के आधीन हो जाता हैँ तथा न्यायालय के निर्णय के कार्यान्वित 
होने में धर्तों को निश्भव करती हूँ। सुरक्षा परिपद्‌ तथा महासझा 
एक साथ, खेतिन रमतस्थनापूर्वक, स्याथालय के न्यायाबीशों गा 
निर्यानन करती # । यह महामस्तरी की नियतित तथा चय रादरगों 
की महासभा की संदरपता के छिये सिफारिश करती है । 


+ 


संयुक्त राष्ट्र-संघ श्द्प 


सीमित भौगोलिक क्षेत्र में पारस्सरिक सहायता के लिये प्रादेशिक 
समझौता कर सकता है । इस धारा के अनूसार रूस ने पूर्वीय यूरोपीय 
छोकसत्तावादी राज्यों से २३ पारस्परिक सहायता तथा मित्रता को 
संधियां की हे । ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलेड, छक्सेमवर्ग के बीच 
ब्र॒प्तेल्स की संधि (मार्च १७; १९४८) तथा उत्तर अटलांटिक संधि 
(अग्नैल ४; १९४९) जिनमें बेल्पियम, कनाडा, डेनमार्क, फंस, 
आ सलेड, इटली, लक्सेमवर्ग, नीदरलेड, नारवे पुर्तगाल, ब्रिटेव, 
अमरीका, यूनान आदि सम्मिलित है, सी प्रकार की संवि की है । 
प्रशांत सुरक्षा संवि तथा मब्यपूर्व सुरक्षा संगठन प्रादेशिक समझौते 
का और एक रूप है । 
सुरक्षा परिषद्‌ आवश्यकता के अनुसार अपने आवीन संस्थाओं 
को घटा तथा बढ़ा सकती हैं । अस्त्र-शस्त्र पर नियंत्रण की योजना तथा 
, महासभा को एक वाधिक रिपोर्ट पेश करना परिषद्‌ के प्रवान कार्य है । 
परिषद्‌ के सहायक अंग तीन श्रकार के हैं--'स्थायी, अस्थायी और विज्येष। 
स्थाई अंगों में प्रथम-सैन्य कर्मचारी वृन्द समिति-इसमें परिषद के पांच 
स्थाई राज्यों के सेनापति होते है और वे अपने आवबीन सशस्त्र सेनाओं का 
संचालन, शस्त्रीकरण तथा सम्भावित निःशस्त्रीकरण के लिये उत्तर- 
दायी। होती है । द्वितीय--विशेषज्ञों की समिति--जो कि परिषद्‌ 
द्वारा प्रस्तुत किये गये कार्यवाही नियमों का संशोव, व्याख्यान और 
पुंनविचार करती है। इसमें परिपद्‌ के प्रत्येक सदस्यों के प्रतिनिधि 
हींते है । तृतीय--तये सदस्यों के प्रवेश की समिति--समें परिषद्‌ 
के प्रत्येक सदस्थ के एक एक प्रतिनिवि होते है। यह समिति चादर 
की चतुर्थ धारा के अनुसार गर सदस्य राज्यों के स० रा० सं० में 
 थ्रवेश करने के आवेदन-पत्रों की छानब्रीन करती है । अस्थायी 
सहायक अंगों में---अणुजक्ति आयोग (एटोमिक एनर्जी कमीशन) 
जिनम थुरक्षा परिषद्‌ के सभी सदस्य और कनाडा सम्मिलित हैं, 
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एल्देसनीय है । इसके कार्य--शान्ति के लिये सभी राष्ट्रों के. मध्य 
आधारभूत वैज्ञानिक सूचनाओं का विनिमय तथा शान्तिपूर्ण प्रयोजनों 
के नि्मित्त प्रयोग के लिये, अभुश्नक्ति नियन्त्रण के सुझाव देना है। 
ति:शस्प्रीकरण का क्रियमन, अम्त्रन्यस्त्र तथा सेना पर नियन्त्रण के 
डिये प्रयीय शस्मीकरण आयोग (कल्वेन्शनल आममिन्‍्टसू कमीशन). 
जिसमें सुरक्षा परिषद के सदस्य होते है, परिषद्‌ के एक अन्य अस्थायी 
राहायक अंग ने रूप में कार्य कर रहा हैं । विशेष सहायक अंगों 
में स० रा० से भारत थे पाकिस्तान, कीरिया, बाल्फान तथा फिल- 
स्तोन आदि प्रत्येक समस्या के लिए पृथक आयोग को नियुक्त किया है ।' 
इस प्रकार सुरक्षा परिषद्‌ सयुवत्त राष्ट्रसंघ का सबसे महत्वपूर्ण अंग है 
गयोकि उसकी सफलसा या अमफलसा से शांति या युद्र, अन्तर्राष्ट्रीय 
बैयानिंश अबवा निश्लेषित राज्य का निर्णय होता हैं । 
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यह. प्रमाणित होता है कि परिषद्‌ अपने कार्यकलाप में .सर्वदा'ही 
असफल नहीं रही वल्कि उसने कई स्थानों में संघर्ष को रोक कर शांति 
का बीज वपन कर दिया है। परन्तु यह स्वीकार करना ही पड़ेगां कि 
प्रमुख पांच बड़े राष्ट्रों के पारस्परिक संघर्ष से और निषेधाधिकार के 
प्रयोग से सुरक्षा परिषद्‌ एक प्रकार से पंगू हो गयी है । जून १९५३ 
तक अफ्रेला रूस ५५ बार निषेवाधिकार को प्रयोग में लाकर महा- 
सभा तथा परिषद के निर्णयों का खंडन कर चुका है। सके विरोध 
में आंग्ल-अमरीकी गुट ने सितम्बर १९४७ में शांति और सुरक्षा के 
लिए महासभा की अस्थाई समिति, जिसमें महासमा के सारे सदस्य हूँ, की 
स्थापना की । इस समिति को छोटी महासभा कहा जाता है, इसके 
उद्देश्य हैं कि यदि सुरक्षा परिषद शान्ति रखने में असफल रहे तो यह 
महासभा के सामने समझौत्ते तथा सहयोग के लिए अपनी सिफारिश पेश 
करे अर्थात निषेघाधिकार प्रयोग करन वाले राज्य के विरुद्ध लोकमत 
का संगठन करे किन्तु यह ध्यान में रहे कि सं० रा० सं० की स्थापना 
के पूर्व प्रमुख पांच राष्ट्रों में निषेधाधिकार सम्बन्ध में समझौता हुआ 
था और इप्तीलिए उसमें योगदान किया था | जब तक कि संघ के ; 
चार्टर में कोई संशोधन नहीं होता तव तक इस परिस्थिति में किसी भी 
परिवर्तन की आशा रखना व्यथे है । सुरक्षा परिषद के कार्यकलाप में 
उन्नति होता तव तक असम्भव है जब तक आग्ल-अमरीकी पूँजीवादी 
गुट तथा रूस-चीन द्वारा परिचालित साम्यवादी गृूट का आपसी समझौता. 


तहो। 


राजनैतिक तथा सुरक्षा प्रश्न 
ईरान:--ईरान की आंतरिक सुरक्षा तथा झान्ति सम्बन्धी प्रथम प्रदन 
संयुक्त राप्ट्‌ के सम्मुख १९४६ में आया | ईरान सरकार ने १९ जनवरी 
को आरोप रूगाया कि सोवियत सशस्त्र सेनाएँ ईरान के विभिन्‍न भागों, 
पर अधिकार कर रहीं हैँ तथा २९ जनवरी १९४२ की ब्रिटेन रूस और 
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ईरान के मध्य हुई त्रिदलेय सधि तथा अन्‍्तर्राप्ट्रीय विधि का उल्लघंन 
मार आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहीं हे । सोवियत प्रतिनिधि ने 
इन आरायों से उन्‍्कार किया और कहा कि अजरवेजान प्रान्त में होने 
वाली पटनाएं ईरान राज्य की सीमाओं में प्रजातन्ध राज्य की लोक- 
प्रिय छालमाओं के कारण हो रही है और कहा कि उनकी सरकार 
ईरान सरकार से प्रत्यक्ष वार्ता प्रारम्भ करना चाहती है । इसके अनुसार 
एक ईरानी प्रतिनिधि मएद मारकों गया और सोवियत संघ से प्रार्थना 
गी कि व आल्यरिक हस्तशेषप ने बरे और आब्यासन दे कि सोवियत 
सनाएँ शीघ हटा ली जायंगी । रसी उस प्रार्थगा पर सहमत नहीं हुए 
और निम्न सुझाव दिये : (१) सोवियत सेनाओं की अनिशध्चित काल के 
लिए ईरान में स्थिति (२) अजरबेजान की आन्तरिक जनतम्त्रता की 
सवीझति सथा (३) सोवियत ईरानी संयुक्त पूंजी कम्पनी की रबापना । 
ईदान ने इस मांगों को अस्थीकार कर दिया और सुरक्षा परिषद को 
समस्या के होठ करने को कहा । ४ अग्रेद १९४६ को जब परिषद ने, 


माग दे पर सिसार एहरने का निर्णय किया तो सोवियत प्रतिनिप्ति ने 
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पत्र की भावना के लिये असंगत है, की ओर दिलाया। परिषद्‌ ने, 
यह विचार करते हुए कि सीरिया तथा लेवनान के प्रदेशों में विदेशी 
सेनाओं की उपस्थिति आदेशपत्र में निहित सभी सदस्यों की साथें- 
भौमता के सिद्धान्त के अयोग्य है, एक प्रस्ताव रखा जिसमें परिषद का 
विश्वास प्रकट किया गया था कि जितनी शीध्व हो सके विदेशी सेनाएँ 
वापिस हटाई जाय॑ तथा दोनों दलों में उसे समाप्त करने के लिये वार्ता प्रारम्भ 
हो । सोवियत संघ ने स्पष्ट तौर पर इस आधार पर विटो लेलिया कि 
इस प्रस्ताव की शब्दावली पर्याप्त रूप से शक्तिपूर्ण नहीं हैँ । यद्यपि प्रस्ताव 
पारित होने में असफल होगया । फांस तथा ब्रिटेन ने परिषद के बहुमत का 
पालन करते हुए ३० अग्रैछ १६५४६ को अपनी सेनाएँ सीरिया तथा 
लेवनान से हटा लीं । यह मामला यह बताने में महत्वपूर्ण हैं कि सुरक्षा 
परिषद्‌ का कार्य, विटो के प्रयोग से बाधित होने पर भी उन 
मामलों में जहां सम्बन्धित शक्तियां सुरक्षा, परिषद के बहुमत के 
विचार का आदर करती हैं, का रचनात्मक फल' मिलता हैं । 


स्पेच--८ अप्रैल १९४६ को पोलिश (72078) ) प्रतिनिधि ने 
सुरक्षा परिषद का ध्यान स्पेन की विषम स्थिति की ओर, जो कि 
अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा तथा शान्ति के लिये खतरा थी, आकर्षित किया | 
बताया गया कि--१. फासिस्ट इटली तथा नाजी जमंनी की सहायता 
से फ्रांको राज्य शक्तिशाली हो गया है २. फ्रांको संयुक्त राष्ट्र के 
विरुद्ध हुए युद्ध का महत्वपूर्ण धरा था । (३)फ्रांको ने स्पेन को उन जमेन 
वैज्ञनिकों, जो मानवमात्र की झान्ति के लिये भयदायक कार्यो में संलूरन हैं 
के लिये शरणदाता होने की अनुमति दे दी है ४. फ्रांको ने स्पेन का 
साल बन्द करने के लिये फ्रांस को विवश तथा फांस की सीमा पर 
सेनिक जमाव करके अन्तर्राष्ट्रीय विग्रह की स्थिति उत्पन्न करदी है । 
परिषद ने पांच सदस्यों को एक समिति इस वक्तव्य की जांच करने के 
लिये नियुक्त की । विस्तृत जांच के पश्चात १२ दिसम्वर को महासभा _ 
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ने स्पेन की फ्रांको सरकार को पअ्रन्तर्राष्ट्रीय संस्याओं (इन्टरनेशनल 


० बढ 


एजेसियों) की सदस्यता से निषेध कर दिया तथा सदस्य राज्यों से 
मसिफारिय की कि मेडिद से अपने दूतों को तुरन्त बुला लें | त्तीन राज्यों, 
जिनमें ब्रिटेन भी सम्मिलित था, ने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया 
जब कि ४० शाम्यों के फ्राको के स्पेन से कूटनीसिक सम्बन्ध थे ही नहीं । 
५ नवम्बर १९५० को संयुक्त राष्दु ने प्रतिबन्ध हटा दिया और 
सेन को विश्ञिएट संस्थाओं में भाग लेने की अनुमति दे दी । 
जनवरी १९७२ में संखकत राष्टु अमेरिका तथा स्पेन के मण्य दो छोर 
का समसोता हुआ जिसके द्वारा स्पेन ने अमरिकी सहायता के बदले 
मेस्य आपार की सवीजूलि जमरीसना को दे दो । 
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स्थान पर जाकर तथ्यों की जानकारी के लिए एक आयोग वना, जिसने 
जून १९४७ में परिषद को अपनी रिपोर्ट दी। ३ पुस्तकों तथा ७६७ पृष्ठों 
की इस रिपोर्ट में कहा गया था कि--( १)यूनान, अल्वानिया, बल्गेरिया 
तथा यगोस्लाविया को साधारणतया अच्छे पड़ीसी-सम्बन्ध स्थापित करने 
के लिए कहना चाहिए । (२) ये देश १९३१ के ग्रेसियो वल्गर कन्वे- 
दान के आधार पर सामान्य सीमा के नियमन तथा संरक्षण के लिए 
एक नया समझौता करें। (३) सीमोल्लंघन से उत्पन्न होने वाले 
मामलों को सुलझाने के लिए दो वर्ष के लिए एक आयोग (कमीशन) 
नियुक्त किया जाना चाहिए । (४) वाल्कान राज्य अल्पसंख्यकों के 
स्वेच्छा निष्कासन के लिए एक समझौता करें। सुरक्षा परिषद ने इन 
सिफारिशों को स्वीकार कर लिया तथा सहायक ढंग के रूप में एक 
पझायोग की नियुवित कर दी । यून्स्कौब (वाल्कान के लिए संयुक्त राष्ट्र 
की विद्ेप समिति) को यूनात की स्वतन्त्रता के लिए गम्भीर खतरों 
का सामना करना पड़ा। तीन वर्ष (१९४६-४९) तक साम्यवादी 
नियंत्रित सशस्त्र तथा शिक्षित गूरिह्ले, जिन्हें यूतान के कई पड़ीसियों 
क्री सहायता (समर्थन) प्राप्त थी, देश में लूटमार करते रहे । यद्यपि 
“युवत राष्ट्र के प्रभावपूर्ण कायं सोवियत विटो (अस्वीकृृति ) से कुंठित हो 
आते थे फिर भी अमेरिकी सेना तथा वित्तीय सहायता से यूनान गुरि- 
स्‍लाओं को दवाने तथा गृहयुद्ध को समाप्त करने में सफछ हो गया । 
१९५० में युन्स्कीव ने रिपोर्ट दी कि यूनानी साम्यवादी गुरिल्ला सेनाओं 
की दुबारा चढ़ाइयां साफ कर दी गई हे और देश में आस्तरिक शान्ति 
स्थापित हो गई है। छगभग २८२९५ यूनानी वालकों का अपहरण 
मुरिल्लों द्वारा हुआ। यह सत्य हैं कि मूल राजनीतिक समस्या--यूनान 
के अपने पड़ोसियों से सम्बन्ध--अभी तक हल नही हुई है । अल्वेनिया, 
पलोरिया तथा युगोस्लाविया अब भी यूवान को दोषी बताते हे तथा 
एंयुकत राप्ट्‌ के चबहुमत निर्णय का अभी तक विरोब करते है । किन्तु 
२९४७ से यून्स्कीव उक्त स्थल पर ही स्थिति को देखने, रिपोर्ट करने 
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सथा प्रस्येश धारोत और प्रत्यारोप का परीकण करने दघ। चारों पड़ौसी 
में मम्बनत् स्थापिस करने के छिए है । यद्ध-प्रस्त क्षेत्रों का पुनः 
यों के पूर्व का कार्य संयुवत्त राष्ट्रीय सहायता 
 निरीनण हारा झीछातापृवंवा किया जा रहा है। नवनिर्वानित 
परवान मंत्री मार अलेफजेटर पेवागोस ( १3 नवम्बर १९७२ ) भी 


सुलरोवब के सास पूर्ण ादियव सहयोग कर रहे हे। 


संयुक्त राष्ट्र-संघ १७२ 


सथा अच्तर्राष्ट्रीय क्षगड़े की जड़ बना रहा। अब लगभग १० हजार 
आंग्ल-अमेरिकी दस्ते ट्रिस्ट के 'ए! क्षेत्र पर अधिकार किये हुए है जो कि 
जून १९५२ में इटली को सौप दिया गया है जबकि यह रिपोर्ट दी गई 
है कि थी क्षेत्र पूर्णतया युगोस्लाबिया में मिला दिया गया हैं| 
इन्डोवेशिया:--जनवरी १९४६ में यूक्रेनिया के प्रतिनिधि ने सुरक्षा 
परिषद में शिकायत की कि ब्रिटिश तथा जापानी सैनिकों की हिन्देशिया 
में स्थानीय जनता के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही अन्तर्राप्ट्रीय शान्ति के 
लिए गम्भीर संकट हैं। कहा गया कि ९ मार्च १९४२ को नीदरलेड 
की सेना ने जापान को आत्म-समपेण कर दिया तथा हिन्देगियाई जनता 
को जापाती राज्य के आधीन रह कर कष्ट उठाने पड़े । १७ अगस्त 
१९४५ को जब जापान ने आत्स-समर्पण किया तो इन्डोनेशिया ड[० 
सुकर्णो के नेतृत्व में अस्थाई हिन्देशिया प्रजातन्त्र राज्य! घोषित किया । 
छ: माह पढ्चात्‌ ब्रिटिश तथा भारतीय सैनिकों ने हिन्देशिया पर अधि- 
कार कर लिया तथा डच राज्य स्थापित कर दिया । स्वतन्त्रता के 
राष्ट्रीय आन्दोलन का कठोरतापूर्वक दमन होने लूगा। सुरक्षा परिषद ने 
११ फरवरी १९४६ में पांच सदस्यों--संयुक्तराष्ट्‌ अमेरिका, सोवियर्त 
संघ, चीन, ब्रिटेन तथा नीदरलेंड्स का एक आयोग मौके पर जाकर 
जांच करने तथा हिन्देशिया में शान्ति एवं व्यवस्था की व्यवस्था के लिए 
नियुक्त कर दिया । १९४७ की गर्मियों में गड़वड़ फैल गई किन्तु आयोग 
१५ नवम्बर १९४७ की एक लिगजेही नामक समझौते की बात करने 
में सफल हो गया । इस समझौते के अनुसार १६ राज्य के प्रजातंत्रीय 
आासत वाले हिन्देशिया की स्वतंत्रता १ जनवरी १९४९ ,तक स्वीकृत 
होनी थी। संथक्‍तराष्ट सदस्यता में,डचः सहायता के बदले हिन्देशिया 
नेहुन्न- राज्य का आदर करने की प्रतिज्ञा की । डच सेनाओं ने अपने 
सम्मझौते, के उल्लंघन में, दिसम्बएः १९४८ में पुछिस कार्यवाही 
आरम्भ कर दी। सुरक्षा परिषद ने) पुन: ,हस्तक्षेप किया । आस्टिया, 
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बेल्जियम तथा संयुक्तराप्टू अमेरिका के एक नवनि्मित आयोग से पुनः 
वार्ता हुई तथा बाद में एक गोलमेज कान्‍्फ्रेंस द्वारा एक पूर्ण समझौता 
हो गया । २० जनवरी १९४९ में नई दिल्‍ली में हुए एशियाई प्रादेशिक 
सम्मेलन में भारत ने डच पक्ष का समर्थन किया | २७ दिसम्बर १९४९ 
को करोड़ों एशियाइयों की प्रसन्नता के लिए जकार्त्ता में राजधानी 
सहित अपने पैतुक नीदरलेंड्स से सम्बन्धित स्वतंत्र संयुक्त राज्य हिन्दे- 
शिया गणतंत्र का प्रादुर्भाव हुआ | डा० सुकर्णो इसके प्रथम राष्ट्रपति बने । 

हमारे प्रधान मंत्री श्री नेहरू ८ जून १९५० को हिन्देशिया गए और 
एक घोषणा की कि दक्षिण-पूर्वी एशिया के एक भाग का स्वतंत्र तथा एक 
का परतंत्र रहना अब अधिक सम्भव नहीं है । २८ सितम्बर १९५० को 
वह संयुक्‍त राष्ट्र का ६० वां सदस्य वना। अब डच न्यूगिनी के भावी 
पद की समस्या और शेप रहती है । हिन्देशिय/ ने इस भाग की मांग की 
किन्तु आस्ट्रेलिया ने घोषित किया कि भूगोल के अनुसार न्यूगिनी उस 
का भाग है। ४ दिसम्बर को हेग में डच-हिन्देशियाई सम्मेलन हुआ। 
हिन्देशिया ने मांग की--(१) नीदरलेड को, पश्चिमी न्यूगिनी को 
हिन्दे शिया का भाग घोषित कर देना चाहिए जिसको पांच माह के बाद 
काये रूप दे दिया जाय। (२) दोनों देश आ्थिक, सामाजिक तंथा' 
सांस्क्ृति विकासों के लिए सहयोग से काम करें | डच ने इन मांगों को 
पूर्णतया अस्वीकार कर दिया कि जब तक न्यूगिनी के निवासी अपने 
भाग्य का निर्णय स्वयं नहीं करते उस पर उप्तका अधिकार रहेगा। इस 
प्रकार वहां भविष्य में संयुक्त राष्ट्रीय हस्तक्षेप की सम्भावना है। 


दक्षिण अफ्रोका--जून १९४६ में भारत ने दक्षिण अफ्रीका में 
भारतीयों के प्रश्न को उठाया। भारत ने कहा कि भारतीय नैटाल के 
ब्रिटिश उपनिवेद में यूरोपवासियों की अपीरक तथा एक समझौते 
के आधार पर जिसमें कहा गया था कि दक्षिण अफ्रीका में जाने वंलि' 


भारतीयों को उससे पथक विवि: (कानून) से जो यूरोपियंनों: पंर 
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लागू है शासित नहीं किया जायगा । सर्वप्रयम भारतीय १८६० में प्रतिज्ञा- 
बद्ध भारतीय स्वतंत्र श्रमिकों के रूप में आए थे। किन्तु १८५५के बाद से 
निवासियों के विरुद्ध आंदोलन से भेदभाव होने रूगा। १९०७ में 
महात्मा गांधी ने धघैर्ययुक्त विरोध प्रारम्भ किया तथा पुनः: १९१३ में 
अनेकों विभिन्न प्रतिबंधों का विरोध किया। इसके परिणामस्वरूप गांधी- 
स्मट समझौता तथा भारतीय सहायता विधेयक का निर्माण हुआ जिससे 
भारतीयों की कठिनाइयों का उपचार हो गया और उनका देशान्तर को 
जाना रुक गया। १९२७ में केपटाउन-समझौते के विभिन्न नाम से इसका 
नथीनकरण हो गया। १९४३ में जब भारतीय विरोधी आन्दोलन जोरों 
पर पहुँच गया तो नेटाल प्रांत ने 'नियमन विधेयक' (6228778 3०४) 
पारित किया जिससे एशियाइयों के भूमि प्राप्त करने सम्बन्धी अधि- 
कार परचैधानिक प्रतिबन्ध लग गये । १९४६ में दक्षिण अफ्रीका सरकार 
ने एशियाई भूमि अधिकार तथा भारतीय प्रतिनिधित्व विधेयक पारित 
किये जिसका परिणाम यह हुआ कि व्यापार तथा निवास के बारे में 
भारतीयों का पूर्ण अलूगाव हो गया। भारत के कथनानुसार इस निय- 
मन से केपटाउन समझोते और मानव अधिकार तथा स्वतंत्रता 
सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रीय आदेश पत्र (चार्टर) का पूर्ण उल्लंघन होता 
हैं । भारत ने द० अफ्रोकी सरकार से अपने व्यापारिक सम्बन्ध तोड़ 
लिये और अपने उच्चायुक्त को वापिस बुरा लिया । दक्षिण अफ्रीकी 
प्रतिनिधि ने कहा कि समस्या पूर्णतया राज्य के घरेलू अधिकार की है, 
तथा पश्चिमी जीवन स्तर के स्थायित्व के लिये श्वेत और अद्वेत का 
भदभाव अनिवाय हैं। १९ नवम्बर १९४६ की प्रथम महासभा ने 
दक्षिण अफ्रीका को 'धाभिक जातीय अत्याचार तथा भेदभाव कीं 
तुरन्त समाप्ति' के लिये कहा, १९४९ में मेक्सीको तथा फांस ने एक 
गोलमेज सम्मेलन का सुझाव दिया जो कि दक्षिणी अफ्रीका के सतत 
विरोध से कभी न हो पाया। दक्षिण अफ्रीका प्रधान मंत्री डा० मान 
ने जून १९५० में प्रसिद्ध दलीयक्षेत्र विधेयक पारित कर कर दियो । 


१७६ अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


अलगाव की इस नई नीति ने जो 'पृथक्क्रीकरण' कहलाई, जून १९५२ 
में भारतीयों को घैर्य युक्त विरोध के लिये बढ़ावा दिया। ११ नवम्बर 
१९५१को सातवीं संयुक्त राष्ट्रीय महासभा के सदस्यों के सम्मुख श्रीमती 
पंडित ने कहा--दक्षिण अफ्रीका की नोति उन सबके लिये गंभीर 
धमकी है जिनके लिये संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई है । एक जाति का 
दूसरे पर भ्रभुत्व स्थिर रखने के लिये निर्मित जाति भेद भाव की नीति 
के अनुसरण से दक्षिण अफ्रीका में स्थिति दिन प्रति दिन विगड़ रही है ।” 
अपने मूलभूत अधिकारों तथा स्वतंत्रता स्थापित करने का साहस 
करने पर भारतीयों को कारावास, आथिकदंड, यहां तक कि कोड़े 
(इत्यादि की मार भी) सहनी पड़ रही है । मौके पर जाकर स्थिति की 
जांच के लिये ३ सदस्यों का एक संयुवत राष्ट्रीय सदकार्यालय आपोग 
स्थापित किया गया हैं। संयुक्त राष्ट्र सभा के कार्य क्रम में पृथक्‍कीकरण 
अभी तक सम्मिलित है, भारतीय प्रतिनिधि ने कहा कि जातीय संधर्ष 
सयदायक विस्फोटक स्थिति निर्माण कर रहा है जिससे  अच्तर्राष्ट्रोय 
शांति को संकट तथा संयुक्त राप्ट्रीय आदेशपत्र (चार्टर) सें निहित 
आधार भूत सानत्ञ अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है । दलीय क्षेत्र 
विधेयक की स्थगन समझौता वार्त्ता जो कि गत ७ वर्षो से विचारा- 
धीन है, के लिए "आवश्यक शर्ते हे। यह दक्षिण अक्रीकी सरकार के 
अपने हित में है कि वह स्थिति को वद से बदतर होने से रोकने के 
लिये त्रिसदस्यीय आयोग का स्वागत करे। 


राष्ट्ंध. ७वीं महासभा के अध्यक्ष ने दक्षिण अफ्रीका के 

जातीय भेद-भाव के प्रश्न की जांच करने के लिये एक आयोग 
के तीन सदस्यों की घोषणा की है। डा० राल्फ बूंच, डा० 

जेम्स दारेस बोडेट तथा श्री हरचाम सांताक्ज को इसके लिए निमन्त्रित 

किया गया किन्तु श्री बोडेट ने अपनी असमर्थता प्रकट कर दी है। हाल 

ही में भारत, पाकिस्तान तथा दक्षिण अफ्रीका के मध्य समझौता-चर्चा 
है 2 || न 
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का प्रवस्ध कराने के लिये क्‍्यूबा, सीरिया तथा युगोस्छाबिया के प्रति- 
निधियों के एक आयोग की पुनः नियुक्ति की गई है। वर्तमान में 
दक्षिण अफ्रीका में गोरों की काली रंग-भेद-नीति के विरुद्ध सत्या- 
ग्रह में अब गोरे भी भारतीयों के साथ हो रहे हैं। अतः यूरोपीय निवासी 
भी ,थक्‍करण कानून की अवैधता को अनुभव करने लगे हैँ और 
मलछान सरकार के विरुद्ध उन्होंने भी मोर्चा खोल दिया हैँ। किन्तु साम्य- 
वाद-निरोधक कानून तथा जन-सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत मलान- 
सरकार को इतने व्यापक अधिकार प्राप्त हैं कि वह सत्याग्रहियों पर 
मनमाना अत्याचार कर रहे हैं । फरवरी १९५३ में श्री मणिछाल 
गांधी को ५० पौंड का जुर्माता या ५० दिनों का सश्रम कारावास 
का दण्ड मिला हैं। अप्रैल में डा० मलान दक्षिण अफ्रीकी संघ के 
चुनावों में बहुमत के साथ विजयी हो गए और पृथक्करण व वर्ण- 
भेद की नीति अभी भी जारी है। 

कादमीर--६ जनवरी १९४८ को भारत ने सुरक्षा परिषद के अधि- 
कार की ओर ध्यान आक्ृष्ट करते हुए यह आरोप छगाया कि पाकि- 
स्तान कवायलियों को एक ऐसे राज्य परजो ब्रिटिश शासन के समाप्त 
हो जाने के बाद वैधानिक रूप से भारत में सम्मिलित हो गया है, आक्रमण 
करने (१५ अवतूबर १९४७) में सहायता दे रहा है । भारत ने मांग 
की कि यह आक्रमण बन्द कर देता चाहिए । कवायछी वापस बुला 
लिये जाने चाहिएँ तथा पाकिस्तान को राज्य प्रदेश की सीमा का 
उल्लंघन करने से मना किया जाना चाहिए । जब सुरक्षा परिषद ने 
इस मामले को उठाया तो पाकिस्तान ने इन आरोपों से इस्कार कर 
दिया तथा काश्मीर के भारत में प्रवेश को “अवैध बताया और दोनों 
: दशों के बीच झगड़े के अन्य गम्भीर प्रदन खड़े कर दिए। चार माह 
के तर्क-वितर्क के पद्चात्‌ २१ अप्रैल १९४८ को परिपद ने लड़ने के 
लिए घुसे कवायलियों तथा पाकिस्तानियों की वापसी से शान्ति तथा 
ज्यवस्था के स्थापनार्थ उपाय सोचने के लिये भारत तथा पाकिस्तान 
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को डा० ग्राहम ने पाक तया भारतीय प्रतिनिधि मंडल के नेताओं 
से जनेवा में पुतः असफल वार्ता की। अनमान है कि इस समय पाकि- 
स्ताव की ब्रिटेन और अमरीका के साथ गुप्त बातचीत चल रही है । वह 
किसी भी शर्त पर काश्मीर के विषय में ब्रिटेन और अमरीका को अपने 
पक्ष में करना चाहता है। इबर काश्मीर पर भारतीय संविधान 
को लागू करने के उद्देश्य से जम्मू में प्रजा परिषद ने आन्दोलन शुरू 
कर दिया है । फलस्वरूप परिपद के अनेक कार्य-कर्त्ताओं को--जिनमें 
भारतीय जनसंध के अध्यक्ष डा० श्यामाप्रसाद मुखर्जी भी थे--को 
गिरफ्तार कर लिया गया । २४ जून १९५३ को प्रातःकाल श्रीनगर 
में डा० इयामाप्रसाद मुखर्जी का हृदव-गति रुकने से स्वर वास हो गया । 

कोरफ्‌ चैनल प्रइत :--१० जनवरी १९४७ को ब्रिटिश प्रतिनिधि 
ने सुरक्षा परिषद के सम्पुख अल्वे निया तथा अपनी सरकार के बीच के 
झगड़े को उपस्थित किया । यह मासरछा २२ अक्तूबर १९४६ 
को अल्वेनिया के निकट कोरफू चैनल में ब्रिटिश विध्वंसक 'बोलेज' 
तथा 'सौमरेज' की सुरंगों से हुई हानि से सम्बन्धित हैं। विस्फोट के 
यरिमाणस्वरूप ४४ नाविक मारे गये तथा ४२ घायल हो गये और 
दोनों विध्व॑ंसकों को भी क्षति पहुँची, जिसमें एक तो पूर्णतया नष्ट हो 
गया । अल्वेनिया के प्रतिनिधि ने कहा कि उसकी सरकार ने सुरंगे नहीं 
बिछाई तथा वह अपने प्रादेशिक समुद्र क्षेत्र में नौपरिवाहन की 
सुरक्षा के लिये उत्तरदायी नहीं। “बिना सूचना के शीतकाल में सुरुंग 
बिछाना अनुचित तथा मानवता के विरुद्ध अपराध है! इस ब्रिटिश 
प्रस्ताव को सोवियत संध ने विटो (अस्वीकार) कर दिया। अंत में ९ 
अप्रैल १९४७ को परिषद ने इस मामले को अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय 
के सुपुर्दे कर दिया। अल्वेनिया ने सदस्य न होते हुए भी सिफारिश 
को स्वीकार कर लिया । 

मिस्त :--८ जुलाई १९४८ को मिस्री प्रतिनिधि ने सुरक्षा परिपद 
में शिकायत की कि कहीं आंग्ल-मिस्रो विवाद अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा 
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सुरक्षा के लिए ये खतरा न बन जाय । यह समस्या दुहरी थी: मिस में 
ब्रिटिश सेनाओं की उपस्थिति तथा आंग्ठ-मिस्री सूडाव के प्रति ब्रिठेल- 
की नीति। कहा गया था कि ब्रिटिश सेनाएँ १९३६ की आंग्ल-मिस्री 
सन्धि की शर्तों के अनुसार रखी गई,थीं। इस प्रइन पर सुरक्षा परिषद 
द्वारा दो माह से अधिक विचार किया गया ऊकितु ब्रिटेन को, झगड़े ग्रस्त 
दलों में से एक होने के कारण मत देने का अधिकार न था। यद्यत्रि परि- 
पद सूडान और मिस्र को ब्रिटिश नियंत्रण से मुकत कर देने के लिए पग 
उठाना चाहती थी किन्तु फिर भी वह कोई निश्चित प्रस्ताव स्वीकार 
तन कर सकी । 

फरवरी (१९५३) में ब्रिटेन और मिस्र ने एक समझौते पर 
हस्ताक्षर कर सूडान को स्वशासन देना स्वीकार कर लिया | इस 
प्रकार सूडान पर दोनों देशों का गत ५३ वर्षों से संयुक्त शासन का 
अवसान हो गया है। अब भिस्र और ब्रिटेन के बीच मुख्य विवाद स्वेज 
क्षेत्र में त्रिटिश सेनाओं की मौजूदगी ही रह गया है। 

हैदराबाद:--१५ अंगस्त १९४७ को जब भारत से अंग्रेजी राज्य 
समाप्त हुआ तो भारतीय रियासत्तों में सवसे बड़ी रियासत हैदराबाद 
न तो पाकिस्तान में सम्मिलित हुई और न भारत में । निजाम हैदरा- 
वाद ने केवल एक वर्ष के लिए यथापूर्व अस्थाई समझौता किया | २१ 
अगस्त १९४८ को हैदराबाद ने सुरक्षा परिषद को सूचित किया कि 
“हुँदरावाद तथा भारत में गम्भीर विवाद उत्पन्न हो गया हैं। कहा 
गया कि इस शाही रियासत पर आक्रमण करने की धमकियां, सीमो- 
ल्‍्लंघन तथा आर्थिक नकेबन्दी की गई है जिससे कि वह अपनी स्वतन्त्रता 
से वंचित रह जायं । १३ सितम्बर को भारतीय , सेना ने राज्य की 
ओर कूच किया और घोषणा की जेसे ही हमारा कार्य समाप्त हो 
जायगा ईैदर।बाद की जनता को अपने भविष्य तथा भारत से सम्बन्ध 
के वारे में निर्णय करने का पूर्ण अवसर दिया जायगा । 
भारत ने कहा कि हँदरावाद सुरक्षा परिषद में प्रइन उठानें योग्य नहीं 
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क्योंकि यह स्वतंत्र नहीं है। इतिहास में उसे कभी भी स्वतंत्रता 
का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ और न ही अगस्त १९४७ से 
पूर्व न॒ ब्रिटेन द्वारा जारी की गई किसी घोषणा से और न ही ब्रिटिश 
संसद द्वारा स्वीकृत किसी विधेयक से इसे स्वतंत्र सत्ता प्राप्त हुई 
है जिससे कि यह सुरक्षा परिषद में आकर मामला उपस्थित करने का 
अधिकार पाता | जांच करने पर यह सिद्ध हो गया कि हैदराबाद सर- 
कार द्वारा प्रोत्साहित, निजी सेना, जिन्हे रजाकार कहा जाता हैं द्वारा 
ह॒त्या, आग लगाने, लूटने तथा बलात्कार की मर्म भेदी कथाओं से, जिनकी 
पुष्टि जांच से हो गई थी हैदराबाद मे आतंक का राज्य स्थापित 
हो गया था जिससे वहां पुलिस कायेवाही आवयक सम्झी गई । सुरक्षा 
परिषद ने पाकिस्तान द्वारा हस्तक्षेप करने पर भी कोई निर्णय देने का 
प्रयास नही किया । 

जमे नी:---२९ सितम्बर १९४८ को महामंत्री श्री ली को अमेरिका, 
ब्रिटेन तथा फ्रांस द्वारा भेजी गई परिचयात्मक टिप्पणियां प्राप्त हुई जिसमें 
उनका ध्यान, बलिन तथा जर्मनी के पश्चिमी अपिक्षत क्षेत्रों के बीच 
सोवियत संब द्वारा यातायात तथा सचार पर लगाये गए प्रतिबन्ध से उत्पन्न 
गम्भीर स्थिति की ओर आक्ृष्ट किया गया था। टिप्पणों में कहा 
गया था कि यह आदेशपत्र (चार्टर) के अनुच्छेद का उल्लघन है। 
सोवियत प्रतिनिधि ने कहा कि यह प्रश्न परिषद के अधिक्रार से वाहर 
का है क्योंकि आदेशपत्र (चार्टर) के अनुच्छेद १०७ के द्वारा 'इस प्रइन 
का हल सीधा सम्बन्धित देशों द्वारा होता है और विदेश मंत्रियों की 
परिषद बुलाने का सुझाव दिया | ३ अक्तूबर १९४८ को सुरक्षा परिषद 
ह्वारा विन करेसी तथा व्यापार पर तटस्थ देशों द्वारा मनोनीत वित्तीय 
विशेषज्ञों की एक टैविनकल समिति निथुवत॒ करदी गई। १५ मार्च 
१९४९ को टैक्निकल समिति सोवियत संघ के साथ किसी क्षमझौते 
पर पहुँचने में असफ्ल हो गई | इसी बीच सुरक्षा परिषद तथा महा- 
सभा का मब्यस्थता प्रयास १२ मार्च १९४९ को रूसी प्रतिबन्ध उठ- 
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वाने में सफल हो गया। २० दिसम्वर १९५१ को महासभा ने 
सम्पूर्ण जर्मनी में उचित ढंग से स्वतंत्र तथा गुप्त चुनाव कराने की 
सम्भावना की जांच के लिए आयोग नियुक्त किया। इस प्रस्ताव द्वारा 
पूर्वी तथा पश्चिमी जर्मनी के अधिकारियों को कहा गया कि इस आयोग 
को सम्पूर्ण क्षेत्र में स्वतंत्रतापूर्वक यात्रा करने की अनुमति देकर एसे 
व्यक्तियों, स्थानों तथा उपयोगो दस्तावेजों तक पहुँचने दिया जाय जो 
इसके कार्य सम्पादन के लिए आवश्यक हे। १ सितम्बर १९५२ को 
सोवियत संघ के अपतदयोग के कऋरण आयोग ने अपनी असफलता की 
सूचना दी । 

फिलस्तीन:--महायुद्ध के बाद किलस्तीन समस्या बड़ी गम्भीर 
समस्या थी | इससे अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति का भयंकर प्रश्न 
उठ खड़ा हुआ । इसमें व केवल विश्व के तीन एकेश्वरवादी 
धर्म यहूदी, ईसाई और इस्लाम मत ही फंसे हुए थे वरन्‌ इसमें “बड़े 
पांच' में से तीन सदस्य, अमेरिका ब्रिटेन और रूस तथा अरव 
लीग के समस्त सदस्यों का लाभ भी निहित था। सन्‌ १९४७ से यह 
समस्या संयुक्त राष्ट्‌ के सारे कार्यक्रम की घूरी बनी हुई है। 
महासभा, सुरक्षा परिषद, प्रव्यासिक परिषद्‌ और समाज 
तथा आथिक परिषद अपने अनेकों अधिवेशनों में इस विपय पर विचार 
कर चुकी हें। शताव्दियों तक फिलस्तीन तुर्की साम्राज्य का एक भाग 
रहा । यहुदी इसे अपना ऐतिहासिक गृह मानते हैं, ईसाई से ईसा- 
मसीह की जन्मभूमि जान कर पूजते हें और मूसलमानों के लिए यह 
तीथे-यात्रा का केद्ध है । प्रथम महायुद्ध में ब्रिटेन ने इस पर विजय प्राप्त 
की और यहुदियों के'लिए एक राष्ट्रीय गृह का वायदा किया । १९१९ के 
पेरिस शांति सम्मेलन ने फिलस्तीन का अस्तर्राष्ट्रीयकरण किया और इसे 
लीग आफ नेशन्स' के *४/ श्रेणी के आज्ञापत्र के अन्तर्गत ब्रिटेन को सौंप 
दिया । शत्येक देश द्वारा तिर॒स्कृत और पीड़ित यहूदियों ने ज्योनिस्ट आंदो- 
लत (५077858 77078776796 ) आरम्भ कर दिया और मांग की कि 
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फिल्स्तीन केव5ठ यहुदियों के अधिकार में होना चाहिए। इससे 
यहुदियों का आवास कफिल्स्तीन में भारी संख्या में होने छूगा। 
ब्रिटेन ने कुछ विशिष्ट सुविधाएँ यहुदियों को दीं और छ0फ56 
संस्था की अधिकार दिया कि यहुदी बस्ती के निपटारे के सभापत्तित्व 
को मना ले । 

इसका परिणाम थह हुआ कि यहूदियों की जन संख्या सन्‌ १९२२ में 
८३७९० से १९४६ में ६०८२२५ तक बढ़ गई। १९३६ में जमंती 
में पीड़ित होने के कारण यहूदी आवासियों की संख्या बढ़ गई 
और अरबों ने यहूदियों और अंग्रेजों के विरुद्ध आतंकवादी युद्ध छेड़[ंदिया । 
सन्‌ १९३९ में ब्रिटेन नें एक नवीन नीति की घोषणा जिसके अनुसार 
आगामी पांच वर्ष में केवल ७५००० आंवासी अरब की स्वीकृति 
से फिल्स्तीन जा सकते थे । १९४६ के आरम्भ में महासभा के प्रथम 
अधिवेशन में ही ब्रिटेन ने कहा था कि फिलस्तीन को स्वतन्त्र राज्य 
बनाने के लिये पग उठाये जायें और आंग्ल-अमेरिकी जांच समिति 
इस कार्य के लिये नियुक्त हुई । छः मास के पश्चात समिति ने सूचना 
दी कि फिलस्तीन को एक आदेश पत्र के अन्तर्गत १००००० यहूदियों 
को देश में अन्दर आने की आज्ञा दे दी जाय जब तक कि कोई 
प्रन्यासिक अर्थात्‌ संरक्षण समझौता हो । अरव लीग ने इसका घोर विरोध 
किया क्योंकि समिति में कोई अरब प्रतिनिधि न था। इसी बीच में 
यहुदियों ने अपने स्ववर्मी शरणाथियों को फिलस्तीन में भरना जारी रखा | 
और अरबों ने यहूदियों के विरुद्ध आथिक युद्ध आरम्भ कर दिया। 
स्थिति भयंकर हो गई और वास्तविक युद्ध आरम्भ हो गया । 

२ अप्रैल १९४७ में ब्रिटेन ने महासभा का ध्यान फिलस्तीन पर से 
“शासनादेश हटाने तथा इसकी स्वतन्त्रता की घोषणा” के प्रश्न की ओर 
आक्ृष्ट किया। दो माह विचार विमर्श के पश्चात्‌ ११ सदस्यों (आस्ट्रेलिया, 
केनेडा, चेकोस्लोविका, गोटिमाला,भारत,ईरान, नीदरल इस, पीरू स्वीडन, 
यूरोगवे तथा युगोस्लाविया) की फिलस्तीन पर एक विशेष समिति 
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(58007) सभी प्रश्नों की विस्तृत अधिकार के साथ जांच तथा 
सिफारिश देने के लिये नियुक्त की । १ सितम्बर को विशेष समिति ने 
एकमत होकर रिपोर्ट दी की यथा शीघ्ष किसी सम्भावित तिथि को 
फिलस्तीन को स्वतंत्र कर दिया जाय | यद्यपि वहमत ने सुझाव दिया था 
कि इसको तीन क्षेत्रों-अर॒ब राज्य, यहुदी राज्य, सिटी ऑफ जेर्सलम 
मे विभाजित कर दिया जाय । नवम्बर में महासभा ने बहुमत से निर्णय 
किया कि अरब राज्य में पश्चिमी गलिली, बीरशिय, गाजा, जाफा, तथा 
समुद्र तट के किनारे की पट्टो और यहुदी राज्य में पूर्वी गेलिली, हैफा तेल 
एवीव, एसड्रेलन तथा नेजीव सम्मिलित होंगे । जे सलम नगर 
वैथलम सहित संयुक्तराष्ट्र द्वारा नियुक्त अन्तर्राष्ट्रीय प्रन्यासिक के 
आधीन (पृथक्‌ इकाई” रहेगा। दोनों राज्य १ अवतूबर १९४८ से पूर्व 
स्वतन्त नहीं होंगे तथा आथिक तथा सामाजिक परिबद द्वारा तिर्वा- 
खित तीन विदेशी राज्यों के तीन प्रतिनिधियों को मिलाकर 
सम्पूर्ण फिलस्तीन की रेलवे, वन्दरगाह, करेंसी तथा चूँगी आदि का 
प्रवच्ध, आर्थिक संगठन के हेतु, एक संयुक्त आथिक मंडल द्वारा किया 
जायगा। अरबों ने इस योजना का विरोध करने का निर्णय किया तथा 
उपद्रव प्रारम्भ हो गए | एक फिलए्तीन आयोग ने, जिसकी नियक्ति १ 
अगस्त १९४८ तक विभाजन कर देने के लिए हुई थी, २ अर्श्ल को 
गा बत किया कि यहूदियों तथा अरबों के सशस्त्र उपद्रवों, ब्रिटेन से 

(योग का अभाव तथा आवश्यक सशस्त्र सहायता के अभाव से महा- 
सभा के प्रस्ताव को कार्यान्वित करना असम्भव रहा है। १४ मई 
को महासभा ने माम ऊा सुरक्षा परिषद के सुपुर्दे कर दिया तथा अन्‍न्त- 
रॉप्ट्रीय रेडक्रौस के उप्राध्यक्ष काउन्ट फौक वर्नाडौट (स्वीडन) को 
फिल्र्तीन में युद्ध विराम के प्रवंध के लिये संयुक्त राष्ट्रीय मध्यस्थ 
नियुक्त किया । उसी दिन ब्रिटेन ने अपने आदेश ७८ दिन (ूर्व ही हटा 
लिये तथा यहुदियों ने इजरायल को स्त्रतंत्र राज्य घोषित कर दिया, कितु 
ईराक, लेवनान, सीरिया तथा ट्रांसनोईन ने अरबों की रक्षा के लिये 
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फिलस्तीन पर आक्रमण कर दिया और इजरायर को सोवियत संघ 
की मान्यता प्राप्त हो गई । ११ जूत को मध्यस्थ वर्नाडौट अरब 
तथा यहूदियों में चार सप्ताह के लिये युद्ध बिराम समझौता 
कराने में सफल हो गए । इस समय के बाद पुनः लड़ाई आरम्भ हो 
गई। १८ जुलाई को सुरक्षा परिषद ने एकदम युद्ध विराम का आदेश 
दिया जिसे अरब और यहूदियों दोनों ने मान लिया। सितम्बर में 
यहूदियों द्वारा नेजीब पर, जोकि अरबों द्वारा मांगा गया था, अधिकार 
कर लेते के कारण पुनः गडबड़ी शुरू हो गई । १७ सितम्बर को काउन्ट- 
वर्नाडौट जबकि यहुदी सैन्य सुरक्षा में यरुसलम में से होते हुए जा रहे 
थे इजरायली वेषभूसा धारण किये व्यक्तियों द्वारा गोली से मार दिये 
गये । सुरक्षा परिषद ने डा० राल्फ जे. बुँच को कार्यवाहक मध्य€्थ नियुक्त 
किया । २९ दिसम्बर को तीसरी वार युद्ध विराम स्थापित हुआ 
और २४ फरवरी १९४०९ को दोनों राज्यों ने महासभा हारा नियुक्त 
समझौता आयोग के माध्यम से एक संधि पर हस्ताक्षर किये । मई में 
इजरायल को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता प्राप्त हो गई। अरब क्षेत्र 
ट्रांसनोडंव के अधिकार में आ गया और दंक्षिण - पश्चिम किनारे 
की पट्टी मिश्र के आधीन आ गई। जे सलम, इजरायल तथा जोडन 
सेनाओं के आधीन रहा । १० दिसम्बर को महासभा ने ८० लाख 
डालर का संयुक्‍त राष्ट्रीय वजट जेरुसलम जोकि अ्न्यासिक परिषद के 
आधीन रखा गया था, के अन्तर्राष्ट्रीयकरण के लिए स्वीकार किया। २ 
जून १९५० को इजरायल तथा जोडडन दोनों ने प्रन्यासिक परिषद द्वपरः 
बनाए गए विधान को अस्वीकार कर दिया तथा पवित्र नगर जेरुसलम से 
अपनी सेनाएँ हटाने से इन्कार कर दिया । काउन्ट वर्नाडीट की हत्या की 
क्षतिपूर्ति के लिए इजरायल ने ५४६२८डालर दिये । वर्ष की समाप्ति तक 
इजरायल को भारत की स्वीक्ृति प्राप्त हो गई । सशस्त्र संधि अभी 
तक चल रही हैँ तथा इजरायल तथा उसके चार अरब पड़ौसियों के 
बीच स्थायी शांति समझोता होता अभी शेप है। महासभा ने निकद- 
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यु में फिलस्तीन के शरणाथियों की संयवत राष्ट्रीय सहायता तथा 
कार्य संस्था ( 07 8ए 8 ?8)09) की स्थापना की है जोकि संरक्षण, 
संस्थापक तथा क्षतिपूर्ति का कार्य कर रही ह और १ जुलाई १९५१ से ३० 
जून १९५२ तक के लिए ३ करोड़ डालर का चंदा दिया है। ८० हजार 
शरणाथियों का दर निकट-पूर्व की शांति तया व्यवस्था के लिए एक 
शअम्भीर संकट है । १९५० में डाक्टरी तथा शैक्षणिक सहायता के लिये 
यूनिकेफ (ए00799) द्वारा ३० लाख डाहूर, विश्व स्वास्थ सघ 
(ए्पछ्ृ0) द्वारा ४२८५७ डालर तथा यूनेस्को ([07800) द्वारा 

५० हजार डालर चंदे के रूप में दिये गए हैं। २६ जून १९५२ को छठी 
महासभा ने फिलस्तीन समझौता आयोग जारी रखने तथा १ जुलाई 

१९५२ से फिल्स्तीन के शरणाथियों के लिये ३ वर्ष तक २५०० 

राख डालर चंदा देने का कार्यक्रम बनाने का निर्णय किया है। यद्यपि 
सद्धूट समाप्त हो गया है फिर भी न्‍्यूया्क में होने वाली सातवीं बैठक 
के कार्यक्रम में फिलस्तोन की समस्या पर विचार करना निश्चित हैं. । 
कीरियाई समस्या--१७ सितम्बर १९४७ को अमरीका नें महासभा 

के दूसरे अधिवेशन में कोरिया की स्वतन्त्रता का प्रश्न प्रस्तुत किया । 
विषय के तथ्य निम्न हें:--द्वितीय महायुद्ध में मित्र-राष्ट्रों ने 
अपनी काहिरा (दिसम्बर १९४३) तथा पीोट्सडम (जुलाई १९४५) 

की घोषणाओं में स्वतंत्र कोरिया की घोषणा की थी। २ सितम्बर 

१९४५ को जब जापान ने आत्मसमर्पण किया तो सोवियत यूनियन ने 

कोरिया की ३८ वीं समानान्तर रेखा के उत्तर में अधिकार कर लिया 

तथा अमेरिका ने इस रेखा से दक्षिण के पाग पर अधिकार किया। 

मास्को समझौता के अनुसार अमेरिका, रूस तथा ब्विटंन में, कोरिया 
को संयुवतत और जनतंत्र राज्य प्राप्त कराने तथा अस्थाई कोरियाई 
सरकार निर्माण करने के छिये एक रूसी-अमेरिकी संयुक्त आयोग की 
स्थापना का समझौता हुआ । अत्योग ने दो वर्ष (१९४६-४७) में 
, २४ बैठकें की कितु किसो भी समझौते पर पहुँचने में असफल रहा । 
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सोवियत संघ की यह मांग, कि आयोग को साम्यवादी दर के अतिरिक्त 
किसी कोरियाई जनतन्त्र दल से वार्ता नहीं करनी चाहिए तथा स्थायी 
सभा के लिये उत्तर तथा दक्षिण से समान प्रत्तिनिधित्व मिलना 
चाहिए (यद्यपि ३ करोड़ की सारी जन संख्या में से २ करोड़ दक्षिण 
कोरिया में रहते हें) अमरीका द्वारा एकदम अस्वीकार कर दी 
गई। १४ नवम्बर १९४७ को सभा ने निश्चय किया कि एक राष्ट्रीय 
सभा तथा राष्ट्रीय सरकार स्थापना के लिये कोरिया में चुनाव कराया 
जाय जो कि अधिकार रखने वाली सेनाओं की वापसी का प्रवन्ध करे । 
कोरिया के लिए चुनाव शीघ्य कराने के लिये ९ देशों का एक अस्थायी 
आयोग बनाया गया ,(जिसमें भारत सम्मिलित है लेकिन अमेरीका और 
सोवियत संघ सम्मिलित नहीं ) । आयोग उत्तरी कोरिया में प्रवेश पाने में 
असमर्थ रहा तथा महासभा हारा नियक्त आन्तरिक समिति से विचार 
विभश करने के बाद उसने दक्षिण कोरिया में १० मई १९४८ को चुनाव 
करा दिये जिसके फलस्वरूप २५ अगस्त १९४८ को कोरिया गणतसन्त्र 
सरकार की स्थापना हो गई । १७ दिन पश्चात अमेरिका ने गणतंत्र 
का अविकार दक्षिण कोरिया सरकार को जिसका नेतृत्व सिगमेनरी 
कर रहे थे सौंप दिया | इसी श्रीच (२५ अगस्त १९४८) में जेनरूरू 
किम-इल संग को अध्यक्षता में उत्तर कोरियाई म आभ चुनाछों के बाद 
कोरिया गणतन्च्र कायम हो गया। महासभा के तीसरे अधिवेशन में 
(दिप्तम्वर १९४८) दक्षिण कोरिया सरकार को बंध मान लिया गया 
और अमेरिका से सिफारिश की गई कि वह अपनी सेनाएं हटा ले | 
इसने एक संयुक्त राष्ट्रीय कोरियाई आयोग की नियुक्ति की। सोवियत 
संब ने कहा कि महासभा कोरिया के सम्बन्ध में कोई पग नहीं उठा 
सकती क्योंकि यह प्रश्न मास्को समझौते के आधीन हैं और उस पर 
विचार सम्बन्धित मित्र-राष्ट्रों द्वारा क्रिया जाना चाहिए । २५ 
दिसम्बर १९४८ को रूस ने उत्तरी कोरिया से अपनी सेनाओं की 

वापसी की घोपणा की । दक्षिण में अमरीकी सैनिकों को २९ जून 
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१९४९ को वापिस बुला लिया गया था जिसकी पुष्टि संयुक्त राष्ट्रीय 
कोरियाई आयोग द्वाराकी गईथी | १९४९ में (२१ अचतूबर) 
महासभा ने अपने पांचवें अधिवेशन में कोरिया एकीकरण के लिये कमीशन 
(आयोग) जारी रखने का निर्णय किया और उससे कोरिया में सैन्य 
संघर्ष से उत्पन्न स्थिति की सूचना देने क्रो कहा । 

श५ जून १९५० को उत्तरी कोरिया ने दक्षिण कोरियाई गण- 
तन्‍्त्र पर आक्रमण कर दिया। सात देशों के संयुक्त राष्ट्रीय कोरिया 
आयोग (जिसकी अध्यक्षता भारत के श्री बी. एन. राव कर रहे थे, और 
जिसमें अमेरिका तथा रूस सम्मिलित नहीं थे,) रिपोर्ट दी कि आक्रमण 
विना सूचना दिये पूर्व आयोजित तथा पूरी तैयारी के साथ, किया 
गया था। सुरक्षा परिषद की तुरन्त बैठक हुई और निर्णय दिया गया 
कि शान्ति भंग हुई हैँ । उपद्रवों की क्षीक्र समाप्ति तथा ३८ वीं 
समानान्तर रेखा से उत्तरी कोरियाइयों की वापसी का आदेश दिया । 
इसमें संयूक्‍त राष्ट्रीय सदस्यों से प्रस्ताव के कार्यान्वित होने में सहायता 
सथा उत्तरी कोरियाई अधिकारियों को सहायता देने से बचने को भी कहा । 
सोवियत संघ, जिसने साम्यवादी चीन को संयकत राप्ट्‌ का सदस्य बनाने 
के प्रइन के बारे में इसका बहिष्कार कर रखा था, इस बैठक में अनुपस्थित 
था । दो दिन बाद जब परिषद की बैठक दुवारा हुई तो अमरिका के 
अतिनिधि ने बताया कि राष्ट्रपति ट्रू मेन ने फारमूसा -पर आक्रमण 
होने से बचाने के लिये दक्षिण कोरियाई दस्तों की सहायता के रू। में 
अमरीका को सेनाएँ तथा नौ सेनाएं भेजने का आदेश दे दिया है । सुरक्षा 
परिषद ने फिर सिफारिश की कि संयुक्त राष्ट्रीय सदस्यों को कोरिया 
राज्यतन्त्र की सहायता तथा सशस्त्र आक्रमण का उत्तर देने तथा अन्तर 
रॉप्ट्रीय शांति को स्थायता क़े लिए सहायता देनी चाहिए | १६ 
सदस्यों ने सेनाएं, ५ ने चिकित्सक दस्ते तया ५० ने आथिक सहायता 
प्रदान की । श्री राव ने कहा--भारत किसी अन्तर्राष्ट्रीय विवाद को 
आक्रमण से सुलझाने के विरुद्ध हैं इसलिए हमने इस प्रस्ताव को 
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स्वीकार कर लिया है और कोरिया में क्षेत्रीय ऐम्ब्रूलस भेजी है। ७ 
जुलाई को परिषद ने संयुक्त कमांड स्थापित की तथा जनरल भेकार्थर 
को कोरिया में संयुक्त राष्ट्रीय सेनाओं का सेनापति बना दिया। 
सोवियत संघ ने इस प्रस्ताव को 'कलूंकी कहा और अमरीकी सैन्य 
हस्तक्षेप को बिना शर्ते वापिस हटाने की मांग की । 

७ अक्तूबर को संप्रक्त राष्ट्‌ ने कोरियाई एकीकरण तथा पुनर्वास 
के लिए एक आयोग नियुक्त किया । एक माह प३चात्‌ मेकारथर ने 
रिपोर्ट दी कि उत्तरी कोरिया की साम्यवादी सेना को चीनी साम्ब- 
वादी सेनाएँ सहायता दे रही है । सुरक्षा परिषद ने चीनी गणतंत्र के 
प्रतिनिधि को विवाद में भाग लेने के लिये आमन्त्रित किया । कर्ता 
असफल हो गई क्योंकि ची। श्रधान मंत्री तथा विदेश मंत्री श्री 
चाउ-इन-ली ने कोरिया से सभी संयुक्त राष्ट्रीय सेनाओं को वापिस 
हटाने, फारमोसा छोड़ने तथा संयुक्त राष्ट में स्थान की माग की ॥। 
१४ दिसम्बर को महासभा ने युद्ध विराम के लिए एल. वी. पियरसन 
(केनेडा), श्री बी. एन. राव ( भारत ) तथा श्री यू. ऐँतजम 
(ईरान) का एक ग्रुप कोरिया में एक संतोषप्रद संधि की स्थापना 
के लिये नियुक्त किया किन्तु शांतिपूर्ण समझौते के सभी प्रयास असफल 
रहे । राजनीतिक मामलों पर बोलते हुए आज्ञा का उल्लंघन करने 
पर मेकार्थर को १३ अग्रैल को वापिस बुला लिया गया और उनके 
स्थान पर जेनरल रिजवे की नियुक्ति हुई। दो माह बाद (जून १९५१) 
उत्तरी कोरियाई युद्ध विराम के लिये विचार विमर्श करने को तैयार हो 
गए और १८ माह तक वार्ता चलती रही। यद्यपि विराम रेखा के बारे में 
समझौता हो गया है परन्तु केवल एक बड़ी समस्या-युद्ध वन्दियों की वापसी 
अभी तक हल नहीं की जा सकी हैं | इस समय संयुक्त राष्ट्रीय कमांड 
के पास १२१००० युद्धवंदी है जब कि उत्तरी कोरियाइयों के पास केवल 
११५०० है । पहली संख्या में से १३००० हजार स्थानांतरण चाहते हें 
और णेप दक्षिण कोरिया में ही रहेना चाहते हे। बिना समझौता हुए 
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यही आधारभूत समस्या रह गई है कि युद्धवन्दियों को बिना उनकी इच्छा 
के जबरदस्ती वापिस भेजा जाय या नहीं । १५ नवम्बर १९५२ को रूस ने 
युद्ध वन्दियों के सम्बन्ध में भारतीय प्रस्ताव को पूर्णतया अस्वीकार कर 
दिया और अब संयुक्त राष्ट्रीय कूठनीतिज्ञ कोरिया के प्रश्न पर एक 
शांतिपूर्ण समझौते में भारी निराज्ञावादी बने हुए हैं। १९५२ के 
प्रथम भाग में संयुक्‍त राष्ट्रसंघ में कोरिया के प्रइ्त पर खींच-तान 
जारी रही। समस्या को सुलझाने के लिए भारत अपने प्रस्ताव में दो 
बार संशोवन कर चुका है, किन्तु इस पर भी साम्यवादी देशों ने इसको 
ठुकंरा दिया । बड़े दिन पर मार्शल स्टालिन ने कहा कि रूस कोरिया 
में युद्ध की समाप्ति चाहता है और इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए 
राजनीतिक कार्रवाई में सहयोग देने की तैयार है। उन्होंने पुनः यह 
आइवासन दिया कि अमरीका तथा रूस में युद्ध अवश्यम्भावी नहीं। . 
परन्तु कोरियाई शान्ति वार्तालाप में कोई प्रगति नहीं हुई। गत ५ 
सार्च (१९५३) में मार्शछ स्टालिन की मृत्यु के वाद प्रधान मन्‍्त्री 
श्री मालेनकोव ने फिर से कोरिया-युद्ध समाप्त करने के इच्छा प्रकट की । 
चीनो जन सरकार के प्रधान मन्‍्त्री श्री चाउ-इन-ली ने प्रस्ताव रखा 
कि पहले कोरिया में अविलूम्व युद्ध बन्द हो और फिर ११ राष्ट्रों 
का एक सम्मेलन बुलाया जाय जो कि'युद्धवन्दियों के वापिस अपने घर 
जाने के प्रश्न का निर्णय दे। किन्तु उनकी इस घोषणा का पश्चिमी 
देशों ने कोई स्वागत नहीं किया और उसे यह कह कर टाल दिया 
कि यह तो छझूसी प्रस्ताव की नकल है। अप्रैल में कोरिया में घायल 
और रोगी युूद्धवन्दियों की अदला-बदली का कार्य शुरू हो गया। 
पानमुनजोन में पुनः युद्ध-विराम वार्ताएं शुरू हो गई हैं। ८ जून को 
युद्धविराम रेखा के निर्धारण के बारे में साम्यवादियों और संयुक्त 
राष्ट्र में एक समझौता हो गया । परन्तु यह निश्चय हुआ कि 
स्वदेश वापिस लौटने को अनुत्सुक बन्दियों की कोरिया, में पांच 
तटस्थ राप्ट्रों का एक आयोग, देख-भाल ९० दिन तक करे ।॥ 
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पांच राष्ट्रों में स्विट्जरलैंड, स्वीडन, पोलेड, चेकोस्लोवाकिया 
तथा भारत के नाम हैं । आायोग के किसी राष्टू को निषे- 
धिकार प्राप्त नहीं होगा और सभी निर्णय बहुमत से किए 
जाएंगे । इस समझौता पर हस्ताक्षर होने के पहिले ही दक्षिण कोरिया 
के राष्ट्रपति सिंग्मन री ने २५ हजार उत्तर कोरियाई युद्धबन्दियों 
को नजरबन्ददी शिविरों से मुक्त कर समझौता की पीठ में छुरा भोंक 
दिया । कहा जाता है कि उक्त बन्दियों ने री सरकार के प्रति 
वफादारी प्रकट की थी और अब री उन्हें अपनी सेना में भरती करना 
चाहता है। डा० री के इस कांड से संयुक्त राष्ट्रों की प्रतिप्ठा को 
भारी आघात पहुंचा है । साम्यवादियों का कहना है कि री के इस 
कांड के पीछे अमरीका का स्पप्ट हाथ हैं। युद्ध-बन्दियों को पुन: पकड़ा 
, जा रहा है । इस प्रकार कोरियाई युद्ध ने चतुर्थ वर्ष में पदार्पण किया 
और बझान्ति युद्ध-जज॑रित कोरिया के द्वारा तक आई और आकर 
लौट गई । 

बर्मा--तर्मा के उत्तर-पूर्वी प्रदेश में चीनी राष्ट्रवादी सेनाओं की 
उपस्थिति के विरुद्ध वर्मा ने संयुक्त राप्ट्संव म अपनी शिकायत पेश 
कर दी है। ये सेनाएं अनेक' वर्षो से वर्मा की भूमि पर मौजूद हैं और 
वहीं से पुनः चीन की मुख्य भूमि पर चढाई करने का विचार कर रहीं 
हैं। कुछ महीनों से उनके उत्पात काफी बढ़ गए हैं। उन्होंवे अनेक 
गांवों को लूटा और जलाया तथा विद्रोहियों को सरकार के वि द्ध सहा- 
यता दी हैँ। निविवाद रूप से उन्होंने वर्मा की सार्वभौमिकता का 
उल्लंधन किया हैं | वर्मा ने अमेरिका की सहायता शर्तों को रद्द कर 
दिया हैं । यह एक खुला रहस्य है कि उक्त सेनाओं को युद्ध की सामग्री 
फारमोसा सरकार से थाईलेड होकर प्राप्त होती है और इस काण्ड में 
अमरीका का भी पूरा हाथ है । संयुक्त राष्ट्रीय महासभा ने इस प्रइत पर 
विचार करने के पथ्चात्‌ एक प्रस्ताव पास किया जिसमें वर्मा स्थित 
समस्त चीनी राष्ट्रवादी छापामार सैनिकों के तत्काल निग्रस्त्रीकरण 
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और नजरबन्दी या वहिष्कार की मांग की गई हैँ । यह उल्लेखनीय हैं 
कि इस प्रस्ताव में चीनी राष्ट्रवादियों के स्थान पर “विदेशी सैनिकों” 
का ही प्रयोग किया गया है । उवत प्रस्ताव से वर्मा को सन्तोष नहीं 
हुआ क्योंकि उसमें केवल वर्मा स्थित विदेशी सेनाओं को हटाने की 


ही वात है जब कि सुरक्षा-परिपद में पेश किये गये मूल प्रस्ताव में 


कुमितांग के आक्रमण की निन्‍्दा करने और लड़ाई बन्द करने की 
सिफारिश की गई थी। यह समस्या अभी भी राष्ट्रसंघ के विचाराधीन है । 
चेकोसलोवाकिया को समस्या--फरवरी १९४८ में चेकोस्लोवाकिया 
म साम्यवादी सरकार शासन में आ गई । पिछली सरकार 
द्वारा संयुक्त राष्ट्र में नियुक्त चेक प्रतिनिधियों ने सुरक्षा परिषद में 
शिकायत की कि सोवियत संघ द्वारा शक्ति के प्रयोग से चेकोस्लोवाकिया 
की स्वतंत्रता को संकट पैदा हो गया है जिधको रूस ने अस्वीकार 
कर दिया । नये चेक प्रतिनिधियों ने परिणाम विहीन उन विवादों में 
भाग लेते से इन्कार कर दिया जिन पर ९ सम्मेलनों में परिषद ने 
विचार किया था | जांच के लिए उप-प्मिति के लिए चिली के प्रस्ताव 
को सोवियत संघ ने विटो कर लिया और कोई पग नहीं उठाया 
गया । प्रश्न का महत्व केवल प्रचारात्मक रहा। 
- , युगोस्‍लावी शिकायत--दिसम्बर १९५१ में ण्गोस्लाविया नें 
सुरक्षा परिषद में शिकायत की कि सोवियत संघ की बल्गेरिया, हंगरी, 
रूमानिया, अल्बेनिया आदि राज्यों-में गड़बड़ी की हलचलों से उसकी 
सुरक्षा तथा शान्ति गम्भीर संकट में पड़ गई है। गम्भीरता से विचार 
करते हुए महासभा ने १४ दिसम्बर, को सम्बन्धित सरकार के लिए 
निम्न सिफारिश क़ीं.: (अ) संयुक्त राष्ट्रीय आदेश-पत्र की भावना के 
के अनुसार अपने. विवाद शान्त करें तथा अपने सम्बन्ध अच्छे बनावें; 
(व),पिली-जुली सीमा आयोग द्वारा सीमा सम्बन्धी विवाद, हल करें तथा 
कूटनीतिक विनिमय द्वारा , अपने विवाद हल करें। ५ सदस्यों के 
सोवियत गुट ने इस प्रस्ताव के विरोध में,,मत.दिया। ,.युगोस्ल[विया 


रह 
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ने इत सिकारिशों पर अमल करने का वायदा किया । 

आंग्ल-ईरानी तेल विवाद--२९ सितम्बर १९५१ को ब्रिटेन ने 
सुरक्षा परिपद में आंग्ल-ईरानी तेल विवाद को प्रस्तुत किया। ब्रिटिश 
प्रतिनिधि ने शिकायतपकी कि ईरानी मजलिस द्वारा १ मई को पारित 
राप्टीयकरण विधेयक, जिससे आंग्ल-ईरानी तेल कम्पनी के अधिकार 
समाप्त होते है, १९३३ के तेल सुविधा समझौते की शर्तों का उल्लंघन 
करता है । समस्या अन्तर्राप्ट्रीय न्यायालय के सुपुर्द की गई जिससे 
५ जुलाई को एक अन्‍न्तरिम निपेधादेश जारी करके आग्ल ईरानी तेल 
कम्पनी को न्यायालय के निर्णय तक अपना कार्य करते रहने का आदेश 
दिया। २५ सितम्बर को इस आदेश के विरोध में अबवादान शोध- 
शाला' बन्द कर दी गई तथा ३५० ब्रिटिश प्रविधिकों को तेल क्षेत्रों 
से निप्कार्सित कर दिया गया । परिपद ने ईरानी प्रधान मन्त्री डा० मुस- 
द्ीक को आमन्त्रित किया। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद की निन्‍्दा 
की तथा आग्ल-ईरानी तेल कम्पनी के आरोपों को अस्वीकार कर दिया । 
परिषद ने किसी सुझाव के लिए बहुमत एकत्रित करने में असफल होने 
पर मामला बन्द कर देने का निर्णय किया | इसी बीच ब्रिटिश प्रति- 
निधि ईरान से निष्कासित कर «दिए गए तथा २२ जुलाई १९५२ को 
अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय ने निर्णय दिया कि तेल राष्ट्रीयकरण पर आग्ल- 
ईरानी तेल कम्पनी का विवाद उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है । 
१४ अकनृबर को ब्रिटेन ने तेल विवाद के आंशिक-हरू के लिए ईराव 
'की ४१९० लाख पीड की मांग को पूर्ण अस्वीकृत कर दिया तथा 
अन्तिम समझीते के लिए तेहरान में अपना मिशन भेजने से इन्कार 
कर दिया। ब्रिठेन ने माग की कि ५० करोड़ पौड के तैल उद्योग की 
ईरानी रास्ट्रीयकरण से हुई क्षति की पूर्ति ४० वर्ष के छाभ 
मे की जाय। दो दिन बाद ईरान ने ब्रिटेन के साथ राजन तिक सम्बन्ध 
विच्छेद कर लिया। विवाद अभी भी मध्य-पूर्व की शांति के लिए एक 
शवितशाली संकट बना हुआ है । 


संयुक्त राष्ट्र वं व. "१९५ 


,. मोरक्‍्कों तथा दृशनीसिया का प्रइन--नवम्बर १९५१ में, भहा- 
सभा के छठे अधिवेशन में अरब लीग के ६ सदस्यों ने शिंकायत की 
कि फ्रांस मोरक्को में चार्टर के सिद्धान्तों की अवहेलना कर रहा 
हू । फ्रांस तथा मोरक्को के सम्बन्ध में हस्तक्षेप न कश्ने की फांस 
की अपील के कारण विचार स्थगित हो गया। १३ अरब एशियाई सदस्यों 
ने १६ अक्तूबर, १९५२ को महासभा के सातवें सम्मेलन की कार्य क्रम 
सूची में द्यूनिस तया मोरक्‍्को के प्रश्न को पुन: रख -दिया | यह कहा 
ग़या कि इन देशों में साम्रराज्यवादी फ्रांसीसी वासियों द्वारा जनता की 
नागरिक स्वतन्त्रता तथा जनतांजिक अधिकारों का पूर्ण अपहरण 
मध्य-पूर्व में अत्यअधिक विस्फोटक स्थित्नि का निर्माण कर रहा.है । यह 
समस्या अभी भी विचाराधीन है। 


संयुक्त राष्ट्रीय राजनीतिक समिति ने दक्षिण अमरीका के ११ 
देशों द्वारा संचाडझित और पाकिस्तान द्वारा संश्ोधित एक प्रस्ताव 
, स्वीकार कर फ्रांस और मोरकक्‍्को से अप्रील की हैं कि मोरक्को वासियों 
को स्वशासन प्रदान करने के लिए वे तत्काल बातचीत करें। परन्तु फ्रांस ने 
इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उधर ट्यूनीसिया में उपद्रव फिर से भड़क 
उठा हूँ । दयूनीसिया के कामकर संघ के नेता एम फहरत हाशिद की 
किसी ने निर्मम हत्या कर दी जिसके प्रतिशोधस्वरूप कई फ्रांसीसी मार 
दिए गए। इस पर फ्रांसीसी सरकार ने ट्यूनीसिया के सभी राष्ट्रवादी 
नेताओं को गिरफ्तार करके नजरबन्द कर दिया हैं। मोरचको में भी 
भीपण हिसतात्मक उपद्रवों के समाचार मिले हैँ | श्रीमती विजय: लक्ष्मी 
पंडित ने ट्यूनीसिया को विश्व का एक “खतरनाक स्थरू” बताया 
और कहा किश्यदि विश्व के इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में शान्ति रखनी 
है, तो ट्यूनीसिया की जनता को शीघ्र ही आत्मनिर्णयः्का अधिकार 
दिया. जाना चाहिये । राष्ट्रसंध की अप्रील की उपेक्षा कर फ्रास ने 
स्थिति को ओर भी जटिल बना; दिया है-। वर्तमान में फ्रांसकी कठोर 
दमन-नीति; जारी. है .। : - 


और ड 
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ने इन सिफारिशों पर अमल करने का वायदा किया। 
आंग्ल-ईरावी तेल विवाद--२९ सितम्बर १९५१ को ब्रिटेन ने 
सुरक्षा परिपद में आंग्ल-ईरानी तेल विवाद को भ्रस्तुत किया। ब्रिटिश 
प्रतिनिधि ने शिकायत'की कि ईरानी मजलिस द्वारा १ मई को पारित 
राप्ट्रीयकरण विधेयक, जिससे आंग्ल-ईरानी तेल कम्पनी के अधिकार 
समाप्त होते है, १९३३ के तेल सुविधा समझौते की शर्तों का उल्लंघन 
करता है । समस्या अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के सुपुर्द की गई जिसने 
५ जुलाई को एक अन्तरिम निषेधादेश जारी करके आग्ल ईरानी तेल 
कम्पनी को न्यायालय के निर्णय तक अपना काये करते रहने का आदेश 
दिया। २५ सितम्बर को इस आदेश के विरोध में अबादान शोध- 
शाला' बन्द कर दी गई तथा ३५० ब्रिटिश प्रविधिकों की तेल क्षेत्रों 
से निष्कासित कर दिया गया । परिपद ने ईरानी प्रधान मन्त्री डा० मुस- 
हीक को आमन्त्रित किया। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद को निन्‍्दा 
की तथा ऑग्ल-ईरानी तेल कम्पनी के आरोपों को अस्वीकार कर दिया। 
परिपद ने किसी सुझाव के लिए बहुमत एकत्रित करने में असफल होने 
पर मामला बन्द कर देने का निर्णय किया। इसी बीच ब्रिटिश प्रति- 
निधि ईरान से निष्कासित कर* दिए गए तथा २२ जुलाई १९५२ को 
अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय ने निर्णय दिया कि तेल राष्ट्रीयकरण पर आंग्ल- 
ईरानी तेल कम्पनी का विवाद उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है । 
१४ अक्लृवर को ब्रिटेन ने तेल विवाद के आंशिक-हल के लिए ईरान 
'की ४१० लाख पाड की मांग को पूर्ण अस्वीकृत कर दिया तथा 
अन्तिम समझीते के छिए तेहरान में अपना मिशन भेजने से इन्कार 
कंर दिया। ब्रिटेन ने मांग की कि ५० करोड़ पौंड के तैल उद्योग की 
ईरानी राष्ट्रीकरण से हुई क्षत्ति की पूत्ति ४० वर्ष के लाभ 
में की जाय। दो दिन वाद ईरान ने ब्रिटेव के साथ राजन तिक सम्बन्ध 
विच्छेद कर छिया। त्रिवाद अभी भी मध्यथूर्व की शांति के लिए एक 
शवितग्ालो संकट बना हुआ है । 


संयुवत राष्डु तब . "१९५ 


,. मोरक्को सथा दृयुनीसिया का प्रइन--सवम्बर १९५१ में, महा- 
सभा के छठे अधिवेशन में अरब लीग के ६ सदस्यों मे शिकायत की 
कि फ्रांध मोरक्को में चार्टर के सिद्धान्तों की अवहेलना कर रहा 
ह। फ्रांस तथा मोरकक्‍्को के सम्बन्ध में हस्तक्षेप ने कश्ने की फ्रांस 
की अयीलरू के कारण विचार स्थगित हो गया। १३ अरब एशियाई सदस्यों 
ने १६ अक्तूबर, १९५२ को महासभा के सातवें सम्मेलन की कार्य क्रम 
सूची में दयूनिस तया मोरक्की के प्रश्न को युनः: रख दिया'। यह कहा 
ग़या कि इन देशों में साम्राज्यवादी फ्रासीसी वासियों द्वारा जनता की 
नागरिक स्वतन्त्रता तथा जनतांजिक अधिकारों का पूर्ण अपहरण 
सध्य-पूर्व में अत्यअधिक विस्फोटक स्थिज्ञि का निर्माण कर रहा है | यह 
समस्या अभी भी विचाराधीन है । 


संयुवत राष्ट्रीय राजनीतिक समिति ने दक्षिण अमरीका के ११ 
देशों द्वारा संचाडिति और पाकिस्तान द्वारा संशोधित एक प्रस्ताव 


, स्वीकार कर फ्रांस और मोरकक्‍्कों से अप्रील की है कि मोरबकों वासियों 


को स्वशासन प्रदान करने के लिए वे तत्काल वातचीत करें। परन्तु फ्रांस ने 
इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उधर ट्यूनीसिया में उपद्रव फिर से भड़क 
उठा हैँ | ट्यूनीसिया के कामकर संध के नेता एम फहरत हाशिद की 
किसी ने निर्मम हत्या कर दी जिसके प्रतिशोधस्वकूप कई फ्रांसीसी मार 
दिए गए। इस पर फ्रांसीसी सरकार ने ट्यूनीसिया के सभी राष्ट्रवादी 
नेताओं को गिरफ्तार करके नजरबन्द कर दिया हैं। मोरक्‍्को में भी 
भोपण हिसात्मक उपद्रवों के समाचार मिले हे । श्रीमती विजय रूक्ष्मी 
पंडित ने ट्यूनीसिया को विश्व का एक खतरनाक स्थल” बताया 
और कहा किश्यदि विश्व के इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में शान्ति रखनी 
है, तो ट्यूनीसिया की जनता को शीघ्र ही आत्मनिर्णय"का अधिकार 
दिया. जाना चाहिये । राष्ट्रसंध की अग्रील की उपेक्षा कर फ्रांस से 
स्थिति को और भी जटिल बना, दिया: है । वतंमान में फ्रांस की कठोर 
दमत-नी ति, जारी हैं :। - - 


बे के जो ये 
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प्रादेशिक प्रबन्ध-आदेश-पत्र अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा की 
स्थापना के लिये वर्तमान प्रादेशिक प्रबन्धों को स्वीकार करता है (धारा 
५२) किन्तु कहा गया है कि विनासुरक्षा परिषद से अधिकार प्राप्त 
किये कोई भी सैनिक कार्रवाई नहीं की जा सकती । सात अरब राज्यों 
लेवनान, मिस्र, ट्रांसजोर्डन, ईराक, सउदी अरब, सिरिया तथा यमन ने 
पारस्परिक राजनैतिक तथा सेनिक सहयोग के लिये अरब लीग की 
स्थापना की । पारस्परिक सहयोग की अन्त: अमरीकी संधि पर ३ मार्च 
१९४५ को हस्ताक्षर हुए। ३० अगस्त १९४७ को इसका नवी- 
करण किया गया जिसमें कहा गया कि किसी भी अमरीकी राज्य के 
खिलाफ आक्रमण सभी के खिलाफ अक्रमण समझा जायेगा । २२ 
सितम्बर को यूरोप के १७ राज्यों ने मार्शल सहायता योजना पर 
हस्ताक्षर किये । इसी बीच सोवियत संघ ने १९४७ की मोलटोव योजना 
के अंतर्गत चेकोस्लोव्राकिया, युगोस्लाविया, पोलंड, वल्गेरिया, रूमा- 
निया, हंगरी, अल्बानिया, उत्तरी कोरिया, कम्युनिस्ट चीन, विलरूसिया 
तथा यूक्रेन के साथ कई व्यापारिक तथा सैनिक समझौते किये। १७ 
मार्च १९४८ को ब्रिटेन फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलंड तथा लक्सेन्वर्ग ने 
पारस्परिक सैनिक सहयोग, आथिक, सहयोग तथा सांस्कृतिक आदान- 
प्रदान के ५० वर्षीय ब्रुसेल्स समझौता पर हस्ताक्षर किप्रे । ४ अप्रल १९४९ 
को वाशिंगटन में एक प्रादेशिक सुरक्षा समझौता पर हस्ताक्षर किया 
गया । हस्ताक्षर करने वाले थे : अमरीका, ब्रिटेन, बेल्जियम, कनाडा, 
डेन्माक, फ्रांस, इटली, आइसलड, लक्सेम्बर्ग, नीदरलेड,नावें और पुर्तगाल । 
इस समझीते का नाम उत्तरी अतर्ाँतिक संधि मसंस्या रखता गया। २० 
फरवरी १९५२ को यूनान और तुर्की इसमें चामिल्ल कर लिये गये । 
इसके अनिरिक्‍त यूरोपीय सुरक्षा संस्था के नाम से एक और संस्था 
स्थापित की गई। १ जुलाई १९५०० को माशझंल योजना दल ने एक 
यूरोपीय अदायगी संस्या की स्थापना की। यूरोपियन दस्पात और कोयछा 
वर्ग अर्यात्‌ झूमां योजना जनवरी १९५१ से ही पण्चिमी राष्ट्रों में 
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आथिक सहयोग कायम करने की कोशिश करती आ रही है । अमरीका 
ने भी आस्ट्रेलिया, न्यूजीलेंड और जापान के साथ कई प्रशान्त सुरक्षा 
समझौते किये । 


अणु नियंत्रण हि 

 अणु शवित पर नियंत्रण के लिये प्रथम महासभा ने परमाणु शक्ति 
आयोग (कमीशन) की स्थापना की, जिसमें सुरक्षा परिषद के सदस्य 
और कनाडा को रखा गया। इसने राष्ट्रीय शस्त्रीकरण से अणु- 
शतित के प्रयोग को रोकने का वीड़ा उ यया । उक्त आयोग की प्रथम 
बैठक अमरीका के वर्नार्ड बड़च के नेतृत्व में १४ जून १९४६ को न्यूयार्क 
में हुई॥ अम वैका ने संयुक्त राष्ट्रसंधीय अण विकास संस्था की स्थापनो 
पर जोर दिया जिसका उद्देश्य अण्‌ शक्ति पर नियंत्रण कायम करना 
होगा । सोवियत संध नें कहा कि सबसे पहले जिसके पास अणबम है 
उन्हें नष्ट कर दिया जाय उसके बाद अण नियंत्रण की ओर कदम 
उठाया जाय। इससे अणु नियंत्रण के मामले में गतिरोध पैदा हो गया। 
११ जनवरी १९५१ को छठवीं महासभा ने उच्च आयोग को भंग कर 
दिया और सेना में विघटन के लिये १२ राष्ट्रों के एक भनिशस्त्री- 
करण आयोग की स्थापना की ) २८ मई १९५२ को अमरीका, ब्रिंटेन, 
और फ्रांस ने निश्चय किया कि रूस में अमरीका और कम्यूनिस्ट चीन की 
सेनाएं १५ लाख हो जानी चाहिये और फ्रांस तथा ब्रिटेन के सैंनिकों की 
संख्या ७ लाख और ८ लाख के बीच होनी चाहिये । सोवियत 'संघ ने 
उक्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया । १२ सितम्बर १९४९ को 
प्रेसिडेन्ट द्र,मेन ने घोषणा की कि रूस: में अणबम का विस्फोट हुआ 
है। २६ सितग्बर १९५२ को ब्रिटिश अणुबम का प्रयोग मोटेवेला :दीपों 
में किया गया और अमरीकी उद्जन बम का प्रयोग ४ नवम्बर को मार्शल 
द्वीप के पास किया गया । मार्च, १९५३ में संयुवत राष्ट्रीय मेहासभा 
की राजनीतिक समिति ने १४ राप्ट्रों का एक प्रस्ताव स्वीकार कर लिया 
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जिसमें निशस्त्रीकरण पर बात चीत जारी रखने की मांग की गई ।: 
प्रस्ताव के पक्ष में ५० तथा जिपक्ष में ५ मत रहे । भारत तटस्थ रहा ।: 
अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय 

अस्तर्राप्ट्रीय न्‍्यायालय सयुक्‍त राष्ट्संव का मुख्य न्यायिक अंग 
है। । संघ का यह अंग नवीन नही है । यह वही पुरानी अंतर्राष्ट्रीय 
अदालत है जिसे राष्ट्रसंघ ने १९२१ में हेग में स्थावित क्रिया था..। 
चार्टर (घारा ९२-९६) ने उवत पुराने न्यायालय में केवल जान डाली 
हैं | संयक्‍त राष्ट्रगंघ के तमाम सदस्य अंतर्राष्ट्रीय अदालत के आधीन 


हैं न्यायिक प्रश्नों पर आधारित सदस्य राज्यों के सभी झगड़ों का 
निर्णय इस न्यायालय में अन्तर्राष्ट्रीय विधान के अनुसार होता है (थारा 
९२-९६) । वह देश भी जो संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं है, सुरक्षा 
परिपद की सिफारिशों के आधार पर महासभा द्वारा अच्तर्राप्ट्रीय 
स्यायालूय के विधान की पार्टी बनाया जा सकता है । व्यक्तिगत तौर 
पर अपने मामले न्याग्रालय के सामने नही रखे जा सकते हे । केवल 
राज्य न्यायालय के सम्मुख उपस्थित हो सकते है । 

इस न्यायालय में १५ न्यायाधीण होते हे और विधि के अनुसार 
ये व्यक्ति उच्च नैतिक चरित्र तथा अपने राज्य के कानून के विशयेपन्न' 
अथवा अन्तर्राष्ट्रीय न्याय में पारदर्थो होने चाहियें। कोई दो न्यायाधीश 
एक ही राज्य के नहीं होने चाहियें | न्यायाधीशों का साधारण कार्य 
काल ९ वर्य है और वे पुनः निर्वाचित हो सकते हे । प्रथम चुनाव में 
५ तीतम्र बर्ष के लिये, ५ &: वर्ष के चछिये तथा शेप ५ नौ वर्ष के लिये 
चुने गये थे। न्‍्यायात्रीशों की निर्वाचन प्रणाली पंचीदी है । राष्ट्रीय 
कानून विशेषज्ञ द्वारा चार प्रसिद्ध नियमज्ञों को नामजद किया जाता हैं 
परन्तु उम्तमें दो से अधिक अपने राष्ट्र से सम्बन्धित नहीं होने चाहियें। 
इस प्रकार नामजद सूचो में से न्यायाधीशों का निर्वाचन महासभा तथा 
सुरक्षा परिपद एक दूसरे से स्वनत्र रहकर करती हें। विधि में कहा 
गया है छि विश्व को सभी प्रमृत् विधियों को न्यायालय में प्रतिनि- 
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घित्व मिलना चाहिये। जो कानून विश्ञेपज्ञ सुरक्षा परिषद और महासभा 
में पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लेते हे वे स्वभावतः ही चुन लिये जाते हे। 
साधारणतया किसी मामले की सुनवाई १५ न्यायाधीश एकत्रित मिलकर 
करते है किन्तु कम से कम ९ न्यायाधीश उपस्थित रहने से राय दे सकते 
हैं । न्यायालय के अव्यक्ष तथा उपाध्यक्ष तीन वर्ष के लिये न्यायालय द्वारा 
चुने जाते है और वे पुनः निर्वाचित भी हो सकते हैं । न्यायाधीशों का 
वापिक वेतन २१००० डालर (लगभग ५२५० पौंड) होता है 
किन्तु इसके अतिरिवत अध्यक्ष को विशेष भत्ता मिलता हैँ। स्मरण रहे 
कि कोई भी न्यायाधीश कोई राजनैतिक अथवा शासन सम्बन्धी अथवा 
किसी दूसरे पेशे में योगदान नहो कर सकता | केवल न्‍्यायारूय को ही 
न्यायाधीशों के बर्खास्त करने का अधिकार है परन्तु इस विषय में अन्य 
न्यायाधीशों का एकमत होना आवश्यक है । सब न्यायाधीश अपने 
अपने कार्यकाल में कुटनीतिज्ञ सुविधाओं के अधिकारी होते हे । झगड़ा 
करने वाले राज्यों के न्यायाधीशों को भी न्यायालय में भाग लेने के लिये 
आमंत्रित कर सकते है यदि उस राज्य के प्रतिनिधि अन्‍्तर्राष्ट्रीय न्यायालय 
के न्यायाधीश न हों । गैर सदस्य राज्य अपने राज्य, के प्रतिनिधि के 
रूप में दूसरे सदस्य राज्य के न्यायाधीश को मनोनीत कर सकते है यदि 
उस राज्य के प्रतिनिश्रि अन्तर्राष्ट्रीय न्‍्यायारूय के न्यायाधीश न हों । 
सदस्य राज्य द्वारा रखे गये प्रत्येक न्यायिक प्रश्न तथा संयुवत्त' 
राष्ट्र आदेश पत्र में अनुबंधित मामलें तथा सभी लागू संधियां और 
रीतियाँ इसके अधिकार क्षेत्र में हैं। व्यायालय के सामने निम्नलिखित 
मामले पेश किये जाते हे। (१) एक सदस्य राज्य का अधिकार हैं 
. कि वह दूसरे किसी राज्य के साथ अपने झगड़े को इसके सामने उपस्थित 
कर सकें । (२) अच्तर्राष्ट्रीय संधियों, समझौतों तथा परम्पराओं के 
सम्बन्ध में यदि कोई वाद-विवाद हो तो वह इनके सामने पेश किया 
जा सकता हैं। (३) कोई राज्य यदि अल्प काल अथवा सदा के लिये 
अपने मामलों का निर्णय इस न्यायालय से कराने का हि. 


२०० अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


तो ऐसे राज्यों के मामले स्वभावतः ही इस न्‍्यायालूय के विचाराधीन हो 
जाते हैँ । इस प्रकार पुराने न्यायालय की भांति नये न्यायारूय के 
भी अनिवार्य” तथा “एच्छिक” अधिकार हैं । (४) इसके अतिरिक्त 
महासभा तया सुरक्षा परिषद किसी वैधानिक प्रशइन का न्यायालय से 
मंत्रणा पाकर विचार कर सकती है। सुरक्षा परिषद अथवा राष्ट्‌ 
संघ की विशिष्ट संस्थाओं के कोई भी अंग, जैसे आथिक तथा सामा- 
जिक परिषद, संरक्षक परिषद आदि, महासभा द्वारा विशेष अधिकार 
पाकर परामशशश सम्बन्धी विचार विनिमय कर सकते हैं | यह न्यायालय 
अन्तर्राष्ट्रीय परम्परा, पुरातन रीति, स्वीकृत विधि, विशज्विप्ट मामलों 
के निर्णय आदि सिद्धान्त के आधार पर राय देता हैं। स० रा० के 
प्रत्येक सदस्य को न्‍्यायारूय के निर्णय को, जिस किसी भी मामलों 
से वह सम्बंधित हो अंगीकार करना पड़ता हैं। यदि कोई पार्टी न्‍्याया 
लय के निर्णय को अस्वीकार करती हैं तो अन्य पार्टी सुरक्षा परिषद 
को इस निर्णय को क्रियान्वित करने के लिये उपयुक्‍त निर्देश दे 
सकतो है । 
अन्तर्राप्ट्रीय मामलों की सभी कार्यवाहियां जनता के सम्मुख होती 
है और सभी निर्णय उपस्थित न्यायाधीशों के बहुमतों से होता हैं। 
न्यायिक अबकाओों के अतिरिक्त न्यायालय का कार्यक्रम स्थायी रूप से 
चलता रहता है । वर्तमान में नीदरलेड (हालेड) के हेग शहर के 
शान्ति प्रासाद (पीस पैलेस) में स्थित हैं, किन्तु उसकी बैठक कहीं 
भी हो सकती हैं | न्यायालय का उद्घाटन अधिवेशन ३ अप्रैल १९४६ 
में हुआ । इस समय श्री आरनोल्‍ड डी मैकनैयर (ब्रिटेन), दसके 
अध्यक्ष है । हमारे विधान निर्माताओं में कानून विश्येषपत्त श्री बी० 
एन० राव नवम्बर १९५२ में नो वर्ष के छिये अन्तर्राप्ट्रीय न्यायालय 
के न्यायाधीश चने गये हे | संक्षेप में स्यायाल्य की निष्पक्षता सर्व- 
मान्य है । 


(क) साधारण-विवाद का निर्णय-ल्यायात्य के कार्यकरठाप 


भ् 


संयकक्‍त राष्ट्रमंघ २०१ 


की आलोचना करते समय हमें दो प्रकार के मामलों का ध्यान रखना 
चाहिए । पहला, विभिन्‍न राज्यों का साधारण न्यायिक झगड़ा 
दूसरा, संयुवत राष्ट्संध के प्रमुख अंगों में उत्थापित विवाद | 
न्यायालय पहले में निर्णय देता हैं और दूसरे में परामर्श देता है। 

(१) २१ अक्तूबर १९४६ में ब्विटेन के चार जहाज अल्वेनिया के 
तट के किनारे कोर्फूचैनेल में सामुद्रिक वम्ब (माइन) के विस्फोट के 
कारण क्षतिग्रस्त हुए। उसमें २४ ब्रिटिश नाविक मृत्यग्रस्त हुए और अनेक 
घायल हुए । अल्वेनिया सं० रा० संघ का सदस्य नहीं था। ब्रिटेन ने 
इस घटना के लिए अल्वेनिया को उत्तरदायी समझा और क्षत्तिपृर्ति के 
लिए दावा किया । सुरक्षा परिषद ने इस जटिल प्रश्न पर अल्पकाल 
विचार करने के वाद इसे अन्‍्तर्राप्ट्रीय न्यायालय को सौंप दिया। 
अल्वेनिया ने चेकोस्लोवाकिया के न्यायाघीश ईकर को अपना प्रति- 
निधित्व करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में भेजा । बहुमत से 
न्यायालय ने दिसम्बर १९४९ में अल्वेनिया से एक करोड़ वीस लाख 
रुपया क्षतिपूर्ति लेने का निर्णय दिया । अभी तक अल्वेनिया ने इस 
क्षतिपूति को देना स्वीकार नहीं किया और समस्या का हल नहीं 
हुआ है । 

(२) ३ जनवरी १९४९ को एक पिरुवियन राजनैतिक नेता 
श्री डीलाटोरे ने कोलम्बिया के दूतावास में शरण ली और कोलोम्विया 
के राजदूत ने पिर्वियत सरकार को उक्त दरणार्थी को विदेश जाने 
की आज्ञा देने के लिए अनुरोध किया। इस पर पिरुवियन सरकार ने 
टोरे को राजनैतिक शरणार्थी स्वीकार नहीं किया बल्कि उस पर फौज- 
दारी का दोषारोपण किया। इस झगड़े को अन्तर्राप्ट्रीय न्‍्यायारूय में 
पेश किया गया । इसमें दो जटिल प्रश्न थे--पहला क्‍या कोलम्बिया की 
सरकार को अधिकार है कि वह टोरे के राजनीतिक अपराधी होने के 
विषय में अपना निर्णय दे सके ? दूसरा क्‍या पिरझवियन सरकार अप- 
राधी को विदेश जाने की आज्ञा देने के लिए वाध्य हुँ ? अन्तर्राष्ट्रीय 


र्ज्र अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


न्याय में ऐसा कोई विधान नहीं है जिसके अनुसार इस समस्या का 
समावान हो सकता । गम्भीर आलोचना के बाद न्यायालय ने २०, नव- 
म्बर १९५० को निर्णय दिया कि कोलम्बिया को विरवियन नेता को: 
अभय दान देने का कोई अधिकार नहीं हैं। 


(३) १९५२ के नवम्बर में तीन वर्ष पुरातन आंग्ल-नार्बेजियन 
मछली विवाद का निर्णय दिया। सन्‌ १९३५ में नावें की सरकार 
ने अपने तट के कुछ भागों में एक विशेष घोषणा द्वारा मछली पक- 
ड्ना निधिद्ध कर दिया था। ब्रिटेन का कहना हूँ कि इस मामले में 
विगत महायूद्ध के अन्त तक नावें से कोई समझौता नहीं हुआ था। 
इसलिए ब्रिटेन के मछुवों को क्षति हुई । उसकी पूर्ति के लिये नाबें पर 
दावा किया। न्यायालय ने नावें के पक्ष में अपना निर्णय दिया। 


(४) मई १९५१ में ब्रिटेन ने आंग्ल-ईरानियन तेल बिवाद को 
(पृ० १९४ म देखिए) न्‍्यायारूय के सामने उपस्थित किया । ईरान 
के प्रधान मनन्‍्त्री मुसहिक ने स्त्रयं न्यायालय में अपने मामले की वका- 
लत की । उन्होंने आंग्द-ईरानियन तेल सम्पत्ति के राष्ट्रीयकरण का 
समर्थन किया । न्यायालय के ब्रिटिश अध्यक्ष मेकनैंयर को इस 
मामले में अध्यक्षता से वंचित होना पा, क्योंकि ब्रिटेन इस मामले 
में संयुक्त था । इसलिये एलठ० साल्वादर के दा० गुरास जो कि उप- 
अध्यद थे, अध्यक्ष बत। रूसी न्यायाबीद गोलुस्फी बीमारी के कारण 
अनुतस्यित थे । टा० मुसाहेक ने स्पप्ट कहा कि “आवब धमकी से एक 
छोट राज्य के अधिकार को (ब्रिटेन जैसे कुटिल राज्य के आशिक 
धोपण नीति से) वंचित नहीं कर सकते। ०० जुछ ई सन्‌ १९५२ 
को स्यावालय ने 2स समस्या को हल करने में अपनी अमसमर्थनला प्रकद 
की । परिणाम स्यतय ब्रिडेस की क्षत्तवृति का दावा आपूर्ण रह गया। 


स्थायाल्य ने हाल ही में जमंन दक्षिण-्पश्चिमी अफ्रीका में ब्रिटेस के 


मु 


संयुक्त राष्ट्रसंत २०रे 


(ख) परामर्श सुवक विचारः:--नवम्वर १९४७ में महासभा ने 


नन्‍्यायारूय से निम्नलिखित दो प्रश्नों पर मंत्रणा मांगी । 


(१) क्‍या कोई सदस्य अपने अंगीकार मत (वोट) को किसी छार्ते 


'पर दे सकता है ? 


(२) क्या कोई सदस्य अपने अंगीकार मत को प्रवेश प्रार्थियों 
के विषय में ऐसी शर्त के आधीन कर सकता है जिसका कि चार्टर 
की धारा ४ में कोई उल्लेख नहीं हैं ? २८ मई १९४८ में न्यायालय 
से दोनों प्रश्नों का उत्तर “ना” दिया। पुनः मार्च १९५० में दो और 
रूलाह सुरक्षा परिषद ने न्‍्यायालूय से मांगीं । 

(१) यदि किसी राज्य का प्रतिनिधि, सदस्य अथवा गर सदस्य, 
रा० सं० के विशेष आयोग के कत्तंव्य पालन करते समय क्षतिग्रस्त हो. 
तो, राष्टरसंघ अपराधी राज्य से पूर्ति का दावा कर सकता हूँ या 
'नहीं । 

(२) इसी प्रकार यदि राष्ट्संध की जान या माल की क्षति 
हो तो रा० सं० उस राज्य पर दावा कर सकता है या नहीं । न्याया- 
ल्‍रूय ने दोनों प्रश्नों का उत्तर रा० सं० के पक्ष में दिया। 

वर्तमान समय में न्यायालय २५ विभिन्न जटिल विषयों का 
अध्ययन कर उन पर अन्तर्राष्ट्रीय विधान प्रस्तुत कर रहा है । इनमें 
अध्यस्थ प्रणाली, राज्य के उत्तरदायित्व, शरण देने का अधिकार, संधि 
का नियम, समुद्र की सीमा आदि सम्मिलित, हैं | इसके अति- 
रिक्त अन्तर्राष्ट्रीय न्‍्याय आयोग (१५ सदस्य ) अन्तर्राष्ट्रीय-अपराध- 
कानून, जिनमें शान्ति के विरुद्ध अपराध, युद्ध अपराध और मानवता 
के विरुद्ध अपराध हँ--तथा राज्य के अधिकार और कत्तंव्य सम्बन्धी 
खोषणा-पत्र तैयार कर रहा है । 


आथिक तथा सामाजिक परिषद 
धारा ५५ का वाचन है कि राष्ट्रों में शांति तथा मित्रतापूर्ण सम्बन्धों 


श्ण्ड अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


के लिए आवश्यक स्थिरता पूर्ण स्थिति तथा कल्याण के निर्माण के लिए 
आश्थिक तथा सामाजिक परिषद का निर्माण हुआ था। यह (अ) उच्चतर - 
जीवन स्तर, पूर्ण नौकरियां, आर्थिक तथा सामाजिक प्रगति तथा विकास 
के लिए स्थितियां; (ब) अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य तथा' 
सम्बन्धित समस्य्यओं के हल तथा अन्तर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक 
सहयोग और (स) मानव अधिकारों तथा किसी जाति, लिग, भाषा 

तथा धर्म के भेदभाव के बिना मूलभूत स्वतंत्रता की स्वीकृति, को आगे 
बढ़ाती है। सभी सदस्य इन प्रयोजनों की प्राप्ति के लिए संयुक्त राष्ट्र के 

साथ संयुक्त तथा पृथक सहयोग देने की प्रतिज्ञा करते है । आथिकः 
तथा सामाजिक परिषद में १८ सदस्य होते हे । जिनमें छः प्रतिवर्ष 

महासभा द्वारा ३ वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। निवत्त होने 
वाले (रिटायरिंग) सदस्य तुरन्त पुननिर्वाचन के योग्य होते हैं। वर्तें- 

मान समय में इसमें क्यूबा, चेकोस्लोवाकिया, मिस्र, अर्जे टाइना, संयुक्त, 
राप्टू अमेरिका, यूरेगवे (५7प8०७9), स्वीडन, चीन, बेल्जियम, 

फ्रांस, पोलेंड, रूस, आस्ट्रेलिया, भारत, टर्की, वेंजुऐला, ब्रिटेन, 

फिलिपाइन्स आदि हे। मैसूर के दीवान श्री रामास्वामी 
मृदालियर १९४६ में इसके प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे। मतदान 
इसमें साधारण वहुसंख्या द्वारा होता है । प्रत्येक सदस्य का एक मत 

होता हैँ । परिषद आयोग और समितियों द्वारा कार्य करती हे । नौ 

कार्यकारी आयोग स्थापित किए गए हैँ जिनके सदस्यों की संख्या क्ोष्ट 
में दे दी गई ह--आर््थिक तथा वृत्ति (१५); यातायात और संचार 
(१५); राजकर सम्बंधी (१५); सांख्यिकी (१२); जनसंख्णः 
(१५); सामाजिक (१८); मानव अधिकार (१८); महिलाओं 
का पद (१५); नथीली दवाइयों (१५); तीन प्रादेशिक आयोग भीः 

स्थापित किए गए हें: यूरोप के छिए आथिक आयोग (१८); 

एशिया और सुद्गूरपुर्व के लछिए (१३ पूर्ण सदस्य तथा ९ सम्बन्धित 

सदस्य) ; लेटिन अमेरिका के छिए (१५) | 


' संयुवत्त 'एंट्रसंघ र्ण्प्‌ 


इसके अतिरिक्त, आर्थिक तथा सामाजिक परिषद 'विशििप्ट ऐजें- 
पसियों' जो कि विशिष्ट अन्तर्शष्ट्रीय समस्याओं को हल करने के लिए 
स्थापित अन्तर्राप्ट्रीय संगठन हैं, की-गतिविधियों में सहयोग देती है। 
वे (संगठन) हैं--अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संव (आइ० एल० ओ० ), खाद्य 
सथा कृषि संध (एफ० ए० ओ०)।, संयुक्त राष्ट्रीय शक्षणिक, वज्ञा- 
लनिक तथा सांस्कृतिक संघ (यूनेस्को), अस्तर्राप्ट्रीय पु्र्निर्माण तथा 
विकास बैंक (वेंक), अन्तर्राप्ट्रीय मुद्राकोप (फंड), विश्व डाक संघ 
(0. ९. ए.), अच्तर्राष्ट्रीय तार संचार संघ (7. प. एछ, ), विश्व 
स्वास्थ्य संध (ज्ञ. लत. 0.), अन्तर्राप्ट्रीय शरणार्थी संघ (7. हि. 
0.) | संक्षेप में आज्ञापत्र (चार्टर) निर्माताओं ने, जिन्हें ध्यान था 
कि आथिक तथा सामाजिक कुप्रवन्ध से प्रायः युद्ध छिड़ जाते हैं, मनृष्य 


मात्र को, इस आवश्यकता से जो कि शान्ति का मूलतत्व हैं मुक्त 
करने का विचार किया । 


जब से संयुक्त राप्ट्रसंध की उत्पति हुई, वह तभी से भूख, 
बीमारी, निर्धनता और अज्ञानता का मुकाबला करता आ रहा है । 
१९५० में उसने अविकसित देशों की सहायता के लिए टेविनकल सहा- 
यत्ता योजना चालू की। इस योजना का बजट ८ करोड़ ६० छाख 
डालर का था । इसका उदेश्य कृषि, उद्योग, शिक्षा तथा स्वास्थ्य में 
विकास छाना है। व्यापारिक गतिरोधों को दूर कर विश्वव्यापी व्यापा- 
रिक व्यवस्था चालू करने के लिए तटकर तथा व्यापार सम्बन्धी आय 
समझौता किया गया 4 ५५ महीने तक काम करने के चाद अन्तर्राष्ट्रीय 
शरणार्थोी संस्था ३१ जनवरी १९५२ को भंग कर दी गई । इसने 
१० राख शरणाथियों को वसाया, ७३००० का स्थानान्तरण किया 
और मध्य-पूर्व के १६ लाख शरणाथियों की सहायता की । ४ वर्षों में 
अन्तर्सष्ट्रीय वेंक ने लेटिव अमरीका, यूरोप और एशिया को 
७१६,०००००० डालर ऋ्रण प्रदान किया । 
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संरक्षक परिषद (ट्स्टीशिप कौंसिल) 

संयुकत राष्ट्रीय सदस्यों ने आधीन व्यक्तियों के कल्याण 
तथा विकास और स्वायत्त शासन की ओर उनके प्रगति 
जनक विकास को बढ़ाना अपना पुण्य कतेंव्य स्वीकार 
किया । यह प्रणाह़ी उन प्रदेशों पर छागू होती हैं जो 
पहले लीग आफ नेघन्त्र के ग्रासनादेश के आधीन कर छिये गये थे, 
द्वितीय विश्व यद्ध समाय्ति पर शत्रु से लिये गये प्रदेश, तथा वह 
प्रदेश जो स्वयं संरक्षक परिषद के अंतर्गत आ गए हेँ। वह देश जो 
संयकक्‍त राष्ट्र का सदस्य है इस ट्रश्टीशिप कौंसिल से शासित नहीं हो 
सकता । ट्रस्टीशिप सिस्टम के उद्देश्य निम्नलिखित हैं: (अ) आन्तरिक 
शांति व सुरक्षा को आगे वढाना; (ब) प्रन्यासित प्रदेश (प्र 
$6777607768 ) के वाध्षियों को स्वायत्त शासन या स्वतंत्रता की ओर 
बढ़ाना; (स) मानव-अधिकारों के लिये आदर भावना, का प्रोत्साहन 
और विश्व के व्यक्तियों के पारस्परिक आश्रय की स्वीकृति तथा (द) 

न्याय प्रशासन की दृष्टि में सब के साथ समानता | (धारा७३-९१) 
संरक्षक परिपद में प्रत्यासित प्रदेशों के प्रशासक सदस्य, सुरक्षा 
परिषद के वे स्थायी सदस्य जो प्रन्यातित प्रदेश का शासन नहीं करते हैं, 
(महासभा द्वारा तोन बर्ष के लिये निर्वाचित) अन्य पर्याप्त 
सदस्य, प्रन्यासित प्रदेशों के भासक देश तथा उक्त प्रदेशों का शासन न 
करने वाले देशों में वरावर विभाजन के लिये होते हें । इसके निम्न- 
कार्य है --प्रन्यासित प्रदेश निवासियों के विकास के लिये प्रश्नावली 
सैयार करना, प्रशासनिक अधिकारियों की रिपोर्ट पर विचार तथा परी- 
क्षण, निवासियों के आवेदन पत्रों का परीक्षण तथा समय-समय पर निरी- 
क्षण करना | इस परिपद में मतदान साधारण बहुसंश््या से होता हैँ । 
अभी तक २७०० लाख व्यदित, १३० छाव वर्गमील क्षेत्र विदेशी 
आसन के आधीन हैं । इस समय जिटेन, टांगीनीका केमरून्स तथा टोगो- 
लेंड के आधब भाग पर; फ्रास, केमहन्स तथा टोगोंलेंड के अन्य आधे 
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भाग पर; बेल्जियम, थांडां युरुंडी पर; आस्ट्रेलिया, न्‍्यूगिनी तथा 
नोरू पर; न्यूजीलेंड, पश्चिमी समोआ पर गासन कर रहे हैँ । “कपट क्षेत्र" 
के लिये एक प्रन्यासिक समझौते को सुरक्षा परिषद का समर्थन प्राप्त हो 
गया है, यह जापानी पृवादिश्ित प्रायः द्वीपों, मार्शल्स, मेरीनास तथा 
केरोलाइन्स जिन्हें अब श्रशांत प्राय: द्वीपों का प्रवेश” कहते है और जो 
संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा प्रशासित हे, से सम्बन्धित है। १९४९ में 
महाप्तभा ने इटली के सोमालीलेड को १० वर्ष के लिये प्रस्यात्तिक परि- 
पद के आधीन कर दिया जिसके बाद यह स्वतंत्र हो जायगा। इटली 
प्रशासनिक अधिकारी घोषित हुआ था । प्रन्यासिक अधिकार के लिये 
कोई समय सीमा निशव्चित नहीं है । 


सचिवालय 


, इसमें सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा 
नियुक्त महामंत्री तथा वे कमंचारी वृन्द, जिनकी आवश्यकता होती है, 
होते हैं। महामंत्री के कार्य निम्न होते हैं ( धारा ९८, ९१९)'--( १) 
संयुक्तराष्ट्र का मुख्य प्रशासक होना; (२) आंतरिक झान्ति तथा 
सुरक्षा के लिये खतरनाक मामलों को सुरक्षा परिषद को 
सौंपना; (३) संयुकत राष्ट्र के कार्य की वाधषिक तथा आवश्यक 
पूरक रिपोर्ट बनाकर महासभा को देना। संयुवत राष्ट्र के किसी सदस्य 
की किसी भी संधि को रजिस्टर करना तथा प्रकाशित करता । सचि- 
वालय के सदस्प्रों के चुनाव तथा सेवा की झर्ते” नियुक्त करते 
समय कार्यदक्ता, योग्यता तथा सत्यता का व्यान' रखना 
किन्तु आदेशपत्र ((॥97%67) में यह नियम हूँ कि स्टाफ 
(कर्मचारी वृन्द) का चुनाव जहाँ तक हो सके त्रिस्तृत भौगोलिक 
आधार पर होना चाहिये । उसमें यह भी कहा गया है कि महामंत्री तथा 
उसके कर्मचारी वृन्द को “किसी सरकार तथा संस्था से वाहर की किसी 
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शक्ति से कोई आदेश या परामर्श नहीं लेना चाहिये' और उन्हें किसी भी 
ऐसे कार्य से बचना चाहिये जो उनके संस्था के उत्तरदायित्वपूर्ण पदों को 
प्रभावित करे। भ्रत्येक सदस्थ राज्य, महामंत्री तथा उसके कर्मचारीवृन्द 
का आदर अन्तर्राष्ट्रीय आधार पर करता है और उनको प्रभावित 
करने का प्रयास नहीं करना चाहिये | सचिवालय में सात विभाग होते 
है :--सुरक्षा परिषद के मामलों का, सामाजिक मामलों का; ट्रस्टीशिप 
का; जन सूचना का; सम्मेलन तथा साधारण सेवाओं का, आर्थिक 
मामलों का, प्रशासनिक तथा वित्तीय सेवाओं का, प्राविधिक सहयोग 
प्रशासन का; तथा वैधानिक विभाग। इस समय ४१००० कमेचारी स्टाफ 
में है जिनमें से ३२२५ संयुक्त राष्ट्र के नये प्रमुख शिविर न्यूयाई में 
हैं तथा अन्य ८७५ अन्य कार्यालयों में | हाल ही में संयूक्‍त राष्ट्रीय 
महासभा का स्थायी सभा भवन न्यूयार्क के ईस्ट रिवर के किनारे पर, 
१८ एकड़ भूमि में १,२२,५०,००० डालर की लागत से बनकर तैयार 
हुआ हैं । इस ३९ मंजिल वाले सभा भवन में ८०० दर्शक और ७२ 
प्रतिनिधि-मंडल अच्छी तरह बेठ सकते हे । 

महामंत्री की नियुक्ति ५ वर्ष के लिये होनी हैँ और उसे 
२०००० डालर (लगभग ५ हजार पौड) जिस पर कर नही होता, 
वेतन मिलता हैं। इसके अतिरिक्‍त प्रतिनिधित्व वेतन २०००० डालर 
मिलता हैँ । संयुक्त राष्ट्र उसके सरकारी निवास-स्थान का भी व्यय 
उठाता हैं, पांच वर्ष की कालावधि के पश्चात्‌ उसकी नियुक्ति पुनः 
की जा सकती है। १ फरवरी १९४६ को नावें के विदेश मंत्री भरी टिग्वेली 
संयुक्त राष्ट्‌ के प्रथम महामंत्री नियुवतत हुए थे। नवम्बर १९५० में 
उनकी कार्यावधि ३ वर्ष के लिये बढ़ा दी गई थी। १० नवम्बर १९५२ 
को उन्होंने साम्यवादी गूट द्वारा गांति-निर्माता अस्वीकार किये जाने, 
संयुवत राष्ट्रीय वजट में सलग्न का नाइयों तथा संयुवत्त राष्ट्र सीनेट 
द्वारा नि _कत मेकेरन आंतरिक सुरक्षा समिति द्वारा संयकत राष्ट्र में 
नौकर २० अमरीकी साम्यवादियों की जांच के कारण अपना 
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त्यागपत्र दे व्या | अप्रैल १९५३ में स्वीडन के प्रजाजन श्री डाग 
हुमरसोल्ड को संयुकत्र राष्टू का महामंत्री नियुक्त किया गया हूँ । 


विविध संस्थाएँ :--पूर्व निदिष्ट १० विशिष्ट एजेसियों में से 
तींन पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघ, जिसका 
शिविर जिनेंवा में है, अन्तर्राष्ट्रीय कार्य द्वारा श्रम स्थितियां तथा 
जीवन स्तरों को उठानें तथा आर्थिक एवं सामाजिक स्थिरता की 
अग॒ति के लिये कार्य कर रहा हैं। पहले पहल इसकी स्थापना ११ 
अप्रैल १९१९ में हुईं । इसके वर्तमान महानिर्देशक (डायरेक्टर जेनरल) 
डेविड ए० मो ( संयुक्त राष्ट्‌ अमेरिका ) हें। ४ नवम्बर, 
१९४६ को, जनंतां की पारस्पारिक समझ के विकास के 
लिये, संस्कृति तथा उचित शिक्षा के प्रसार को नवीन स्फूर्ति देचे 
के लिये यूनेस्को का आविर्भाव हुआ । इसका उद्देश्य युद्ध की समाप्ति है 
क्‍योंकि युद्ध मनुष्य के मस्तिष्क में प्रारम्भ होता है ) इसकी मशीनरी में 
जनरल कांफ्रेंस के सभी सदस्य, उसके द्वारा चुने गये १८ सदस्यों का 
एक कार्यकारिणी मंडल एवं पेरिस में एक महानिर्देशक के अधीन 
सचिवालय होता है। श्री एस० राधाकृप्णन, हमारे उप-राष्ट्रपति, १२ 
नवम्बर १९५२ को सातवीं वाधिक पेरिस कांग्रेस में १९५३ के लिये यूने- 
स्‍्को के अध्यक्ष चुने गये हैं । जेम टी० बोडेट (मेक्सिको) इसके महा- 
निर्देशक हैं। खाद्य तथा कृषि सघ की स्थापना १६ अक्तूबर १९५९१ में 
संभी खाद्य तथा कृषि उत्पादन के वितरण तथा उत्पादन दक्षता में सुधार 
लानें तथा इस प्रकार जीवनस्तर तथा पोषण स्तर को उठाने के लिये 
हुई थी । इसका एक वाषिक सम्मेलन प्रत्येक सदस्य राज्य से एक प्रत्ति- 
निर्वि चुनने के लिये होता हैँ। इसका प्रमुख शिविर वाशिगटन हैं । इस 
समय नोरिस ई. डौड (संयुक्त राष्ट्र अमेरिका) इसके महानिदेशक हैं। 


संशोधन--आ।देश-पत्र के अनुच्छेद में किसी प्रकार के परिवर्तव या 
परिवर्धन का एकमात्र मार्ग संशोधन है। इस सम्बन्ध में आदेश पत्र में 
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दो उपबन्ध दिये गये हें । बा तो आमसभा स्वयं या इस प्रयोजन के लिये 
बुलाई गई विशिष्ट जनरल कांफ्रेन्स (महासभा) केवछ उपस्थित मत- 
दाताओं में से ही नहीं अपितु सभी सदस्यों के दो तिहाई मत से इस आदेश- 
पत्र के किसी उपवन्ध में संशोधव कर सकती हैं। यदि महासभा के दो. 
तिहाई सदस्य या सुरक्षा परिपद के कोई सात सदस्य चाहें तो एक जनरल 
कांफ्रेंस बुलाई जा सकती हैं। दोनों ही मामलों में संशोधन की स्वीकृति 
उसी समय होगी जबकि उनको सदस्य राज्यों का दो तिहाई और 
सुरक्षा परिपद्‌ के पाचों ,स्थाई सदस्यों की स्वीकृति प्राप्त हो | यदि 
महासभा के १०वें अधिवेशन से पूर्व कोई जनरल कान्‍्फ्रेंस नहीं बुलाई 
गई तो इसको बुलाने का सुझाव महासभा के १० वें वापिक अधिवेशन 
के कार्य क्रम में रख दिया जायगा । 


मूल मानव अधिकार 


श्रीमती रूजवेल्ट की अध्यक्षता में मानव अधिकार आयोग ने 
मानव अधिकार का आदेग-पत्र (चार्टर) तैयार किया | १० दिसम्बर 
१०४९ को महासभा ने मानव अधिकारों का विश्व घोषणा-पतन्न 
स्वीकार किया जिसमें मन॒प्य के आधारभत अधिकारों की अन्‍्तर्राप्द्रीय 
घोषणा की गई । घोपषणा-पत्र में मनुष्य के सम्मान और मूल्य को 
मह॒त्व दिया गया | अनसमें कहा गया कि सभी व्यक्तितयों को स्वृतन्त्र 
रहने का अधिकार दे और सम्मान और अधिकारों की दृष्टि से सभी समान 
(धारा १) । घोयणा-पत्र में उल्लिखित अधिकारों और स्वतन्त्रता 
; लिये सभी व्यक्ति हकदार हे (धारा २) । सभी व्यक्तियों को जीवन 
वतन्त्रता और सुरक्षा का अधिकार प्राप्त है (धारा ३)। कोई भी 
व्यकवित गुठाम नहीं रत्रा जा सऊृता । गुलामी औौर गुलछामों का व्यापार 

तरह से प्रतित्रन्वित होगा (धारा ४) । किसी भी व्यक्ति के साथ 
अत्याचार अबबा अम.नवीय व्यवहार नहीं किया जा सकता (धारा ५) । 
कानून के सामने सभी को सभी जगह मनप्य के रूप में स्वीकृति के 


-0 | ॥ ,3४४६ 


हि । 
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अधिकार प्राप्त है (घारा ६) । कानूत के सामने सभी व्यक्ति वरावबर 

और सभी को कानन का बराबर सरक्षण प्राप्त होने का 
अधिकार है (धारा ७)। कानून द्वारा स्वीकृत मौलिक अधिकारों का 
उल्लंघन अयवा नाजायज लाभ उठाने वालों के खिलाफ अदालती 
कारवाई करने का सबको अधिकार प्राप्त है (धारा ८) । कोई भी व्यवित 
बिना उचित कारण के गिरफ्तार अथवा नजरवन्द नहीं किया जा सकता । 
सभी व्यक्तियों को अपने प्रति लगाये गये आरोपों और अपराधों की 
सुनवाई निष्पक्ष अदालत द्वारा करवाने का हक होगा (घारा १०) । 
ज़व तक अदालत से कोई व्यकिति अपराधी ने मान लिया जाय तव तक 
उसे अपराधी नहीं कहा जा सकता (धारा ११) किमी भी व्यक्ति के 
घरेलू अथवा निजी काम में बाहरी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया जा 
सकता । इसके अतिरिक्त उसके सम्माव और प्रतिप्ठा पर किसी 
तरह की चोट नहीं की जा सकती (धारा १२) । सभी व्यवितयों को 
आवागमन और निवास का समान अधिकार प्राप्त हैं (घारा १३) । 
प्रत्येक व्यक्ति को अपनी रक्षा के लिये इसरे देश का आश्रय छेने का 
अधिकार हैं (घारा १४) । सभी की राप्ट्रीयता का अधिकार है 
(धारा १५) । प्रत्येक व्यक्ति को शादी करने और परिवार 
वबसाने का अधिकार हैं (धारा १६)। सभी को सम्पत्ति प्राप्त करने का 
अधिकार है (धारा १७) । सभी को मनन करने, अपने विचार दूसरों 
को प्रकट करने, जातिपूर्ण तरीके से सभाएं तथा संघ कायम करने- का 
अधिकार हूँ (धारा १८-२० ) ॥ सभी को अपने देशकी सरकार में भाग 
लेने और नौकरियों में आने का अधिकार है । सभी व्यक्तियों को. अपना 
मत ग्र॒प्त रूप से प्रकट करने का- अधिकार होगा। सभी को काम करने, 
वेतन के साथ आवश्यक छुट्टियां पाने, वेकारी के विरुद्ध संरक्षण, काम 
के अनुसार वेतन व ट्रेंड यूनियन में शामिल , होने का अधिकार, तथा 


नौकरी ढूंढने की स्वतन्त्रता आ्राप्त है। संक्षिप्त में घोषणापत्र ,में: किसी 
भी मानवीय अधिकार को छोड़ा नहीं गया है । 


श्श्२ अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


प्रन्यासित प्रदेश 


यद्यपि संयुक्त रष्ट्यंव में ६० सदस्य राष्ट्रों द्वारा विश्व की 
अधिकांश जनता का प्रतिनिधित्व हो रहा हे किन्तु अभी भी २० 
करोड ऐसे व्यदित हे जो गुलाम हैँ और जिन्हें स्वायत्त शासन का * 
अधिकार प्राप्त नही । सभी सदस्य राज्य जो परतन्त्र क्षेत्रों पर शासन 
करते है, उन्हें आदेश-पत्र (चार्टर) के द्वारा शपथ-ग्रहण कराई गई हैं 
कि वे जश्ासित देशों की जनता की भलाई का ध्यात रखेगे । इस सम्बन्ध 
म संयुक्त राष्ट्संघ को सभी शासित देझ्यों के बारे में रिपोर्ट सेव 
मिलती रहती हैं जिसके आधार पर संरक्षक परिषद द्वारा परतन्त्र 
लोगों के विकास के सुझाव दिये जाते है । संयकत राष्ट्रसंघ के आयोग 
समय-समय पर प्रन्यासित प्रदेशों का दौरा करते रहते हे । लिविया, 
जो इटली के हाथ में उपनिवेश के हप में चला गया था, १ जनवरी 
१९५१ को स्वतन्त्र बना दिया गया। इठालियन सोमालीलेड १९६० 
में स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे । इरिदिया १५ वितम्बर १९५०२ को एक 
संवीय विधान के अन्तर्गत इथोपिया में शामिल हो गया। पश्चिमी 
अफ्रीका का भूतपूर्व प्रन्यासित प्रदेण जिसे दक्षिण अफ्रीका सरकार ने 
संरक्षण समिति के आधोन करने से इन्कार कर दिया था काफी 
दिनों तक सर दर्द का विपय बना रहा | ६ दिसम्बर १९४९ को 
महासभा की चौथी बैठक में उक्त मामले को अन्तर्राप्ट्रीय अदाबत को 
सौंपा गया | अदालत ने निर्णय किया कि प्रादेशित प्रदेश पर दक्षिणी 
अफ्रीका संब का अधिकार गैर काननी है। किन्त दक्षिण अफ्रीका 
ने उवत निर्णय की न केवल उपेक्षा की वल्कि उम्रे अवैध बताया | 
संयुक्त राष्ट्रसंध तथा राष्ट्रसंघ 
जहां तक दोनों की उत्पत्ति तथा आधारभूत मिद्धान्नों का सम्बन्ध 
है दोनों संस्थाएँ पाफी मिलती-जलनी दोनों अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ 
अमरीकी राष्ट्रपतियों दा आयोजित की गई थो (विल्सन ने १९१० 


संपुक्त राष्ट्र-संघ २१३ 


में और ट्र मैन ने १९४५ में) । दोनों संस्थाएँ ऐसे समय में पैदा हुई 
जब विश्व की हालत विल्कुल जर्जर अवस्था में थी ओर वह राजनैतिक, 
सामाजिक तथा आ्थिक समस्याओं की चोट से कराह रहा था। दोतों 
संस्थाओं के मामले में विश्व की बड़ी शक्तियों ने युद्ध को रोकने और 
शान्ति स्थापता की ओर कदम उठाया । दोनों सस्थाओं के जीवन में 
घृणात्मक भावना को दूर करने के लिये समझौता और संघधियों द्वारा 
सामूहिक सुरक्षा का प्रयास किया गया । 

एक निष्पक्ष प्रेक्षक की दृष्टि से संयुक्त राष्ट्रसंध कई प्रकार से 
राष्ट्संव का विकसित रूप है। जहाँ संयूक्‍त राष्ट्रसंव का आदेश-पत्र 
(चर्टर) एक पृथक अग है वहाँ राष्ट्रसंब का प्रतिश्रव १९१९ की वर्सेल 
संधि से सम्बद्ध था। संयुक्त राष्ट्रसंव में सदस्यों की संख्या बढ़ जाने से वह्‌ 
राष्ट्रसंव से बड़ा हो गया है । संयुवत राष्ट्रसंव ने वीटो शक्ति प्रयोग करने 
का अधिकार केवल पांच बड़ों तक सीमित कर दिया परन्तु राष्ट्रसंव ने 
“मित्रता के सिद्धान्त को अपनाया जिससे उप्ते अपनी कारेवाइयां करने में 
बाधा का सामना करना पड़ा। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक 
घोपणा मनुप्य के मूलभूत अधिकारों की प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता 
थी । , राष्ट्रसंव के बिल्कुल उल्टा संयुवत राप्ट्रसंब के चार्टर (भादेश- 
पत्र) ने प्रादेशिक सुरक्षा की महत्व या । संरक्षक व्यवस्था जिसने 
आदेश व्यवस्था का स्थान लिया प्रन्यासित प्रदेशों की जनता के विकास 
के लिए अधिक दहितकारी सिद्ध हुई । 

सँयुक्‍त राष्ट्रसंघ की अफसलता के कारण... 

कोरिया युद्ध का आरम्भ होना, कोरियाई युद्ध विराम समझौता में , 
गतिरोध उत्पन्न होना, हिन्द-चीन और मछाया में सैनिक आतंक, जमंनी 
और आस्ट्रिया के साथ श्ञांत्ति संधि का अभाव, पराजित देशों के 
भविष्य और नियन्त्रण पर 6ुस और अमरीका में तनाव, दक्षिणी अफ्रीका 
“में जातीय भेदभाव, उपनिवेशवाद की-ओर जोर पकड़ती मनोवृत्ति 
तथा शीत युद्ध का जारी रहना--यह सब शान्ति स्थापना और नर जछा 


[ । 
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देशों के वीच सम्बन्ध कायम करने में वाधक सिद्ध हुए जिसके कारण 
संयूवत राष्ट्रसंघच असफल हुआ । संयुक्त राष्ट्रसंव कई चुटियों के 
कारण आज वदताम हो रहा हैं इसकी स्थ,पना को ७ ब्ष हो गये 
किन्तु अभी भो विश्व को ४२ प्रतिशत जनता का प्रतिनिधित्व थाने से 
यह वंचित हैं। इसके अतिरिक्त अभी लगभग १७ राष्ट्र ऐसे हैं 
जिनका प्रतिनिधित्व संयुक्त राष्ट्र अभी तक प्राप्त नहीं कर सका 
है । जनव।दी चीन को जिसकी आबादी ४५ करोड़ हैं अभी तक 
संयुक्त राप्ट्र में स्थान नहीं दिया गया । इसने अभी तक कोई 
शक्तिशाली अत्तर्राप्ट्रीय सेना की व्यवस्था नहीं की जिससे 
कि अविलम्ब कारंवाई की जा सके | संयुक्त राष्ट्रसंघ के 
निर्णय केवल सिफारिश मात्र होते है, जिन्हें सदस्य राष्ट्रों को अस्वी- 
कार करने में कठिनाई नहीं होती और वे अपनी इच्छा के अनुसार 
अयनी स्वार्थ-भावना को पूरा करने के लिए खुलेआम अत्याचार करते 
हैं। इधर सोवियत संघ और पश्चिमी राष्ट्रों में तानाशाही, साप्राउ्य- 
बाद और जनतत्र तथा समाजवाद को विचारधारा सम्बन्धी मतभेद 
और तनाव पैदा हो जाने से घध्त्रीकरण को कम करना अभम्भव हो 
गया है । फरवरी १९५१ में छठवी महासभा के अधिवेशन को समाध्ति 
प्र सोवियत प्रतिनिधि जेकब मलिक ने कहा था करि--“वार्स्तव में 
तीसरा बविश्वयुद्ध अभी से आरम्भ हो गया हैँ और यद्ध छटने बाली 
तीन साम्राज्यवादी ओआपनिवेशिक्र छक्ििया (अमेल्का, ब्रिटेन और 
फ्रांस) शशिया और अफ्रीका के छोगों को अउना शिकार बना रही 
!४ श्री मन्िक का वक्तव्य ठीक हो अथवा गछत, हमें यह तो मानना 
हो पड़ेगा कि आज हम एक भयकर अन्तर्राष्ट्रीय सकट से गजर 
रहे है । सप्क्‍त राष्ट्रसंब के अध्यक्ष टा० पादिशा नर्वो ने कहा था 
कि “आज भी विश्व की स्थिति इतसी गंभीर हा गई है कि थान्ति की 
आया बिल्कुल बॉझसल हो गई श्री राधाकृष्णन ने भी कहा था कि 
अजिस समय जननन्त्र जतनसन्त्र की स्थापना को मंजर कर लेगा, उस 
गमय विश्व काफी साफ राग्ते पर आ जायेगा ओर अमस्क्षा का ए मय 
ममाप्त हो जायगा। 


कस ७ 
भारतोय विदेश नीति 


भूमिका--८ मार्च १९४८ को लोकसभा में विदेश नीति पर भाषण 
देते हुए प्रधान मंत्री पं० नेहरू ने कहा था-“बड़े राष्ट्रों की पारस्परिक 
विरोबी गुटवन्दियों से पृथक रहना तथा प्रत्येक राष्ट्र से मित्रतः--विना 
किसी संधि, सामरिक अथवा असामरिक, जो कि हमें किसी लड़ाई की 
ओर छे जाय--का सम्बन्ध रखना ही हमारी विदेश नीति का मूल 
सिद्धान्त है ।” अन्तर्राप्ट्रीय सम्बन्ध में भारत ने सर्वे मध्यम मार्ग को 
ही अपनाया है, परन्तु भारत स्त्रीटजरलेंड की भांति शान्तिवादी राष्ट्र 
नहीं हैं और उसकी नो, भू और वायू सेना आत्म-रक्षा के लिए सर्वंदा 
प्रस्तुत हैं । “यदि देश पर कोई संकट या आपत्ति आय तो हम इनका 
प्रयोग करेंगे ।” पंडितजी ने कहा--“भारत किसी अन्य राप्ट्र पर अपना 
आधिपत्य नहीं जमाना चाहता हे, हमारा उद्देग्य केवल शान्ति से रह 
कर देश की समस्याओं का समाधान करना हैं । जहां तक सम्भव हूँ 
हम दूसरे राष्ट्र को सहायता तथा सहयोग देंगे । दूसरे राष्ट्र के साथ 
बिना किसी उद्देंग तथा रोप के, हम शान्तिपूर्ण तरीके से- समस्याओं को 
हल करेगे। संसार के सभी राष्ट्रों से मेत्रीपूर्ण सम्ब्रन्ध रखना ही भार- 
तीय विदेश नीति का प्रधान उद्देश्य है ।” 


मूल पिद्धान्त--किसी देश की विदेश नीति वर्तमान परिवर्तनशील 
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जगन्‌ में स्थिर नहों रह सकती । परिस्थिति और समय के परिवतंन 
के अनुसार विदेश नीति को भी बदलना पड़ता हैँ । पिछले ६ वर्ष के 
इतिहास का यदि हम व्यानपूर्वक अध्ययन गुफा जफजाओ 








2.0 किये वझआएणा जज 
करें तो देखेंगे कि स्वावीन भारत का कै ३) 

7 प्‌ भर । 
उत्थान और उसका एक महाणवित में ४ का का 
परिणत होना एक महत्वपूर्ण घटना है। |. फा0, 7 


० *ि रग ८५ के बट 3 
हमारी विदेश नीति पूज्य बापू के अहिसा 0 ,&६ ० |: 





और थान्ति के सिद्धान्त पर आधारित है । [५ “४८ भद्य *_ 2 ; 
हमें यह भरना नहीं चाहिये कि आज विश्व | ६7४ हू दी 
में भारत को जो गीरव और प्रतिष्ठा प्राप्त से रे ४5४ स्‍ 

हैं, वह हमारे विदेश मंत्री पंडित नेहरूजी के है. | 

सुचाद रूप से विदेश नीति का परिचालन £ २ 





का परिणाम है । १५ वर्ष पूर्व कांग्रेस पंडित नेहरू 
के स्वाधीनता संग्राम में ही आज की विदेश नीति की नीव पंडितजी ने 
अपने भाषण तथा लेखन द्वारा डछ दी थी। हम अपनी विदेश नीति 
का निम्नलिखित विश्लेषण कर सकते हे :-- 

१. विदेश नीति का निष्पक्ष और स्वाधीन होना । 


२. किसी राष्ट्र की गटवन्दी में सम्मिलित नहीं होना । 


श्छ 


आधिक और अन्य रवार्थ के लिए दक्षिण पूर्वी एजिया राज्यों 

का संघ बनाना । 

४. समय तथा सुगोग के अनसार विश्व की शान्ति की रक्षा की यथा- 
सात्य नेप्या करना । 

५. संसार के निर्यातित तथा दलित जानियों के आत्म-निर्णय के अधि- 

पर्स पूर्ण हथ से समर्थन करना । 


है 


सबूत राष्दुसंघ्र ते सिद्धान्त में विच्वास रसना और उसे कार्यान्वित 
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करने के लिए कोशिश करना । 
७. साम्राज्यवाद और फासिस्टवाद नीति का तीत् प्रतिवाद करना। 
८. रंग-भेद व जाति-भेद की तीन्न निन्‍दा करना। 


९, विश्व के प्रमुख राण्ट्रों के साथ कूटबीतिक सम्बन्ध स्थायित करके 
विश्व से अयने आपको परिचित कराना । 


१०. यदि शास्ति को कोई खतरा हो और न्याय की उपेक्षा हो, तो वहां 
निष्पक्षता का परित्याग करना ) 


११, राष्ट्रीय तथा व्यक्तिगत स्त्राधीनता की सुरक्षा करना । 


१२. बीमारी, अज्ञानता तथा अभाव को दूर करना और शक्ति-संचय 
करना | 


निष्पक्ष रहने का कारण--हमारी विदेश नीति में निष्पक्ष मनो- 
भाव की गमस्भीर आलोचना लोकसभा तथा विदेशी पत्रिकाओं में हुई 
है । किसी-किस्ती की दृष्टि में इस नीति का अनुसरण करने में भारत 
को लाभ की अपेक्षा क्षति अधिक हुई है, क्योंकि एक गृट में सम्मिलित 
होकर जो फायदा हमें हो सकता था, उससे हम वंचित रहे । दूसरे 
किसी के अनुसार हम कहते एक हैँ और करते एक हैं ।इसलिए यह 
नीति निन्‍्दनीय हैं । ०२ हमें स्मरण रखना चाहिए कि इस नीति से 
कई छभ हैँ । पहल)--मसानी के जबरों में “विश्व के दोनों शवित गुट॑- 
एक ओर अमरीकी पूंजीपति और दूसरी ओर सोवियत साम्यवादी-- 
में कोई अन्तर नहीं हैं । वस्तुतः भारत की दृष्टि में दोनों के गुण 
तथा स्तर समान हैं और इसीलिए हम दोतों के गुट से पूर्ण रूप से पृथक 
रहना चाहते हैं | गुटवन्दी में सम्मिलित होने से लाभ भी हो सकता 
है और क्षति भी हो सकती है । भारत जैसे शित्रु राप्ट्र को लाभ से 
क्षति होने का भय अधिक हैं । दूसरा--स्वाधीनता प्राप्त करने के 
पश्चात्‌ भी भारत को परिचमी राप्ट्रों की दृष्टि में अभी भी ब्रिटिश 
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उपनिवेश समझा जाता हूँ। यदि हमें अपनी स्वाघीनता को बनाये रखना 
हैं तो इसी मार्ग से ही सफलता प्राप्त हो सकती हैँ । 

तीसरा--गरीब भारतवासी तथा अमीर अमरीका के जीवन स्तर 
में इतना अन्तर है कि हम आसानी से उनके साय घुल-मिल नहीं पाते । 
अमरीका के आदि निवासियों के प्रति अमरीकी सरकार के भेदभाव 
की नीति भारत की दृष्टि में प्रअसनीय नहीं हैं । इसी प्रकार साम्य- 
बादियों के साथ हाथ मिलाने में हमारा कोई विशेष लाभ नहीं दिखलाई 
देता । इपीलिये रूस और अमरीका के दानवीय युद्ध में हम गान्ति 
की वाणों का प्रचार करते हूँ । 

वस्तुत: स्थायी निप्पक्षता का अवलम्बन करना असम्भव हूँ । 
विज्ञान की प्रगति ने एक राज्य को दूसरे राज्प के काफी निकट छा दिया 
हैं और ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी हूँ जिससे उनका पृथक रहना कठिन हो 
गया हैँ | नेहरू जी ने अपने स्पष्टभाषण में एक बार कहा था कि-- 
“यदि कोर्ट महायुद्ध छिट जायतो ऐसा कोई क.रण नहीं है कि हें उसमें 
सम्मिलित होना हो परे परन्तु बर्तततन काछ में बिब्व युद्ध में तटस्थ 
रहता आसान नहीं हैं ।” 

उन्हेंने कहा भारत किसी भी ब॒द्ध में शामिल नहीं होगा, बामिल 
होने के लिये उसे मजबर होता दो पा तो यह उस गुट का साथ 
देगा जो उसके लिये लाभदायक प्रतीत हांगा। हमारी विदेश नीति के 
समाल्ोचकों को पंडित जी के दस दृष्टिकोण को समयता चाहिदय्रे । 

भारत और सयुकत राष्ट्रसंघ 


मारे विधान के निर्देशात्मक सिद्धानों के अवसार अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति 


जप 


ओर सहयोग के लिये सं० रा० स० का समर्थन करना हमारी बिदेश- 
नोति का मस्प उहृस्य ढू। इीलिय नेहनजों कहते ह£े “हुम भारत 
के स्थार्थ का विथ्य सहयोग लंबा विश्व शान्ति के आधार पर विचार 


फरते टै । #म घाहते हे विसब राष्ट्रों ने हमारा मैत्री सम्बन्ध चिस्स्थावी 
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हो और रूप तथा अमरीका दोनों ही हमारे परम मित्र हों।” सं०रा० सं० 
के विभिन्न अंग और सहायक संस्थाओं में भारत पृथतया भाग ले रहा 
है । अगुशवित नियंत्रण आय्रोग, कोरियाई ज्ञात निरीक्षण आयोग, 
सं० रा० शैक्षिक, वैज्ञानिक सांस्कृतिक सगठन, अन्तर्राष्ट्रीय श्रविक सघ, 
( विश्व स्वास्थ्य संघ, सयुवत राष्ट्र संघोय अआथिक तथा साम।जिक परिषद, 
यातायात आयोग आदि, तथा किलिस्तीत विशेष आयोग में भारतीय 
प्रतिनिधि पूर्ण रूप से भाग ले रहे है । हमारे देश के अन्यतम प्रति- 
निधि श्री रामास्वामी मुदालियर स० रा० सं० के आर्थिक तथा सामा- 
जिक परिषद के कई वर्ष तक प्रधान अध्यक्ष रह। व मान में हमारे उप- 
राष्ट्रपति डा० राधाकृष्णन सं० रा० सं० युतेस्कों के प्रव/न अध्यक्ष चुते 


हा गये हैं। श्री बी० एन० रात्र ९ वर्ष के 
जे लिये अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के 
स्थायाधीश निर्जाचित हुए हे । इस 
0 के अतिरिक्त फिलस्त्रीन विभाजन 
_ समस्या, हिन्देशिया का प्रश्न, विशेष 
6३ कोरियाई आदि आयोग सस्थाओं में 
*॥ किस प्रकार भारत ने भाग लिया हैँ 
| उसकी चर्चा पिछले व्याख्यानों में 
20 कीजा चुकी है। स० रा० सं० के 
- सिद्धास्तों के अनुसार ही दक्षिण 
डा० राधाकृष्णन अफ्रीका तथा काश्मीर मामलों 

को ५ वर्ष पहले सुरक्षा परियपद म पेश किया गया था। 
फिलस्तीन प्रदइन में हमारे प्रतिनिधि ने विभाजन के बजाय 
». - विधान का सुझाव राष्ट्रसंध में दिया था । हमने राष्ट्रसंघ में 
निषेघाधिकार का समर्थन किया था;क्‍्ये(कि हम रूस को नाराज 
नहीं करना चाहते थे । मत देते समय हमारे प्रतिनिधि प्रत्यक 
समस्या में भारत का स्वार्थ तथा गुण की छानबीन करते हू । इसके 
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पंडित जी ने एक बार स्पप्ट ही कहा था कि यद्यपि हम समुद्र-फार भार- 
तीयों की अवस्था की उन्नति तथा उनके स्वार्य की रक्षा करने के लिये 
उचित कारंबाई करेंगे किन्तु उन्हें चाहिये कि वे भी विदेशियों के 
साथ प्रत्पेक विपय में समानाधिकार को मांग न करें ।” संशोघन 
विधेत्क को स्थगित रखने के दिये लक के भारतीयों ने कांग्रेस सत्याग्रह 
आन्दोलन आरम्भ कर दिया था। फलस्वरूप सेनानायक ने एक ऐसा 
अधिनियम बनाया जिससे एक छोटे बच्चे के भी श्री लंका में निवास 
सिद्ध न होते पर सारा परिवार ही नागरिकता के अधिकार से वंचित 
हो जायगा । छंफा की स्थिति के सम्बन्ध में नेहरू जी ने छोकसभा में 
कहा था “में इस बात के लिय भो तैयार हूँ कि मामा किनी ऐसे 
स्वतन्त्र अधिकारी के सामने रखा जाय जिसे दोतों पक्ष स्वीकार कर 
सकें ।” किन्तु सेनानायक सरकार ने इस घोषणा का भी कोई उत्तर 
नहीं दिया। हाल ही में रण्ट्रमण्डद्रीय प्रधान मत्री सम्मेलन में इस 
समस्या को आलोचना हुई है। कहा जाता है कि बातचीत मैश्रीयूर्ण 
बातावरग में हुए फिर भी कोई समसौता नहीं हो सक्रा | यह भूलना 
नहीं च हिये कि १९५० में केवद ८ हजार भारतवासियों को ही मतदान 
का अधिकार दिया गया था । नवीन अधिनियम के अनुसार न,गरिकता 
का अधिशार उते भारतवासियों को दिया गया हैं जो प्रमाण कर सकते 
है का १९३०९ अथवा विवाह को तारीस के बाद ऋहूका में ही ७मागत 
हप से निवास बर रहे ८ छाया के कुछ पत्रकारों ने ५॥ छास भारतीयों 
वागरिउ्सा प्रदान करके झोेप को वापस भेजने के सुसाब दिये हैं 
खछेकिन भार ने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं किया । भारत के उनन्‍नायुवत 
6 देसाई ने हाल ही में कंधणा की कि सेलानायक सरकार श्री झफा 
ये दिल सार छास भार बा को नागरिकता स्वीकार कर छेगी। 
समद्र-पार के अन्य भारतीय 
फोदी द्वीप रेड में $ छात २५ हश्यर अबबा ४3 प्रसिथत, प्रिटिन 


ब्लि|म द्वी गा /, मोड रा, प्य #फ्रावा, मारिशिस, मठाया आदि स्थास 
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में प्रायः एक तृतीयांश तथा वर्मा में ७ छाख भारतीय हैं । राष्ट्रपति 
डा० राजेन्दप्रसाद ने समुद्र-पार के भारतवासियों की ओर संकेत करते 
हुए कहा था “हमारा उपदेश है आप सब अपने अपने निवास स्थानों 
को ही मातृभूमि समझ कर वहां की जनता से सहिण्णुतापूर्वक बर्ताव 
करें ।” हमारे विदेश मंत्री ने स्पष्ट ही कहा था कि “हमारे लिये समुद्र- 
पार भारतीयों के विशेष अधिकार का संरक्षण करना असम्भव हैँ ।” 
विदेश में अधिकांश भारतीय गरीब तथा श्रमिक वर्ग के हैं और इसी- 
लिये उनको भारत में वायस छाकर उनको आशिक स्थिति का वर्तमान 
में सुधार करना असम्भव है । 
दक्षिण अफ्रीका की रंग-भेंद नीति 

दक्षिण अफ्रीका की रंग-भेद नीति के सम्बन्ध में चर्चा आगे की 
गई है। दक्षिण अफ्रीका की भेदभाव नीति के फलस्वरूप विश्वशान्ति 
को दिन पर दिन खतरा बढता जा रहा है। दक्षिण अफ्रीका की सरकार 
न केवल मानवीय अधिकार सम्बन्धी नियमों क। उल्लघन ही कर 
रही है वल्कि सं० राष्ट्रीय घोषणा पत्र द्वारा जो प्रत्येक नागरिक को 
स्वतंत्रता का वुनियादी अधिकार दिया गया है उस पर भी आवबात कर 
रही है । भारत ने ७वीं बार रा० स० के सामने दक्षिण अफीका की 
रंग-भेद नीति की शिकायत की हैं। पृथक्करण की नीति, कैवछ 
आवास क्षेत्र में ही सीमित नहीं है परन्तु डाकखानों, रेलब्रेस्टेशनों,' 
होटलों तथा सार्वजनिक पार्को आदि में सूचना-पट लगे हुये है--काछे 
लोगों का प्रवेश निपेध 'है ।” इस अन्याय व अत्याचार के विरुद्ध हमारे 
भारतवासी द० अ० में आन्दोलन कर रहे हे । रा० सं० के सदभावना 
आयोग, जिसमें श्री शान्ताक्रुज, हेनरी तथा वेलूगार्डी हैँ, द० अ० की 
' सरकार की जाति भेद नीति की जांच के लिये उवत्त सरकार से प्रवेश 
पत्र मांगा है। इंधघर, द० अ० के न्याय मंत्री श्री स्व्रार्द ने स्पष्ट 
घोषणा की “कि पुलित को कठोर तथा तत्काल कार्रवाई करने के लिये 
व्यापक अधिकार दिये गये हँ और आवश्यकता होने पर जहाँ तहाँ गोली 
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चलाने का भी अधिकार दिया गया है।” २८ जन १९५३ में जोहान 
वर्ग में द० अ० भारतीयों के एक सम्समेऊन पर सरास्त्र पुलिस ने 
आक्रमण या और भारतीय काग्रेस मत्री को गिरफ्तार कर लिया | इस 
हिसात्मक और दमनपूर्ण नीति की निन्‍्द्ता करते हुए पं० नेहरू ने हाल 
ही में कहा है कि “अफ्रोका को समस्या का समाधान जातीय भेद भाव 
अथवा अफ्रीकी जनता के दमन से नहीं हो सकता ।” भारत की करोड़ों 
जनता आश्ापूर्ण नत्रों से रा० स० के फँंसले की ओर देख रहो है कि 
क्रिस प्रकार इस अमानपिक अत्याचार का अन्त किया जायगा । 


पाकिस्तान से सम्बन्ध 


विभाजन के पश्चात्‌ पःकिस्तन से हमारा सम्बन्ध कई मामलों 
जैसे--आशथिक समस्या, सिचार्;ई के स्थिए नहर के पानी का 
प्रझन, भारत-पाविस्तान आम्रजन सथा प्रव्रजन समस्या, तनिष्क्रान्स 
सम्पत्ति के मुआवजे का प्रश्न, काण्मीर तथा हैदराबाद प्रश्न-- 
ने विगाद दिया है। भूगोल, अनीत का ४तिहास, सांस्कृतिक सम्बन्ध, 
ने दोनों राष्ट्रों के पारस्परित्त सहयग तथा मैंत्री के छिए पूए्ठ- 
भूमि तैयार कर दी थी, किन्तु पाविस्तान के निर्माण के पण्चात्‌ काब्मीर 
प्र आक्रमण (२५ आउतबर १०४७) और उस समस्या को हद 
करने के लिए! सम० रा० स० में उम्यापन तमा सुरक्षा पर्यिद के 
निर्णय ता वर्णन पहले ही तिया जा चका है। एसी स्थिति में 
दोनो देशों के बीच तनाव पडा हो गया । नेहह जीने सह 
था कि यद्यपि साइमीर मे भारत का भौगोलिक, आधथिक नथा मसास- 
बता की दृष्टि से धनिद सम्पर्क है किर भी निएपक्ष जनमस के आधार 
पर ही तास्मीर के भविष्य या निर्णय हो सता हैं। पायिस्तान के 
हम में यो टिसान्मन भावना नहीं टें। हम चाहनेहे कि 

स्लान फटे जोर फे और इस उससे मंत्री का सम्बन्ध रखें ।! 


|| 
दर 208 जलन कक र्ज- है ० ल ग्न गा बन ह. न ने 
मुरता परियद थी २६ दिसम्बर १5४२ थे प्रस्ताय को भारत र 
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,अस्वीकार कर दिया। (पृष्ठ १७७ देखिए) । नेहरू जी ने एक पत्र- 
कार सम्मेलन में बोलते हुए यहू स्पष्ट कर दिया कि “भारत सुरक्षा 
परिषद द्वारा थोप्रे गए काश्मीर सम्बन्धी सुआव को किसो हाक्त में 
स्वीकार नही करेश क्योंकि इसमें पाकिस्तान के साथ खुल्लम खुल्ला 
'पक्षपात्र किया गया है।"” युद्ध विराम रेखा के पाकिस्तानी अधिकृत 
प्रदेशों की ओर छः हजार सशस्त्र सेता रखना निष्पक्ष और स्वत्तस्त्रें 
जनमत गणना के विरुद्ध हैं । इसलिए काश्मीर वार्ता पहले जैसी विकट 
हो गई हैं और आगे के लिए वातचीव के द्वार एक प्रकार से बन्द 
'हो गए है। हाल ही में काश्मीर में परिषद के आन्दोलन ने हमारे 
अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध को ठेस पहुँचाई है और समस्याओं को अधिक 
जटिल बना दिया है। भारत व पाकिस्तान के मध्य चार वर्ष से 
चले आ रहे सिंचाई के लिए नहर के पानी का झगडा अप्रै७छ १९५२ 
में विश्व बैक की मध्यस्थता से समाप्त हो गया हैं। गत १५ अवटूबर 
१९५२ से भारत और पाकिस्तान में आने-जाने वालो के लिए पार-पत्र 
(पास पोर्ट) का प्रयोग अनिवार्य हो गया किन्तु १९५३ के मध्य भाग 
में पुनः दोनों राष्ट्रों के बीच मैत्री स्थापित हो रही है । भारत से काबुल 
जाने वाले विभानों को कराची तथा लाहौर में प्रवेश के छिए अच्तूर्रा- 
प्ट्रीय नागरिक उड्डयन संस्थाओं की मसध्यस्थता से २५ मील चौड़े दो 
गलियारे .दिये गये है । माच १९५३ में पाकिस्तान से एक व्यापारिक 
समझौता हो गया जिसके अनुसार पाकिस्तान ने पटसन पर शुल्क 
(छाइसैन्स) और निर्यात कर हटाना स्वीकार कर लिया है तथा 
भारत ने पाकिस्तान को १८ हजार टन कोमग्रछा प्रति माह देना 
स्वीकार कर लिया है। भारत ने जूट-कोयला समझौता करके पकि- 
स्तान के प्रति सदुभावना प्रकट की है यद्यपि उसे ऐसा करने में छाभ 
से अधिक हानि ही हुई हूँ। 
पाकिस्तान ने भूपत डाकू को भारत को सौपने तथा पंश्चिमी 
'पाकिस्तान स्थित निष्क्रान्त सम्पत्ति का मुआवजा उत्यापितों को 
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दन के' प्रश्नों पर अपने पहुले रुख को नहीं बदला | हमारे प्रधान मन्त्र 
पाक के प्रधान मन्‍्त्री मुहम्मद अलो के साथ चर्चा करते के लिए शीक्ष 
कराची जाने वाले हे। 
भारत में विदेशी बस्तियां 
भारत स्वाधीन हुआ किन्तु कोढ़ के निशानों की भांति उसकी कुछ 
बस्तियां, चन्धरनगर, पांडीचेरी, योआ आदि, अभी भी फ्रांस और 

'पुतंगाल के हाथ में है । नेहरूजीं ने इन स्थानों को भारत के साथ 
अपनी इच्छानुसार मिला देने का प्रस्ताव किया था परत्तु इन बस्तियीं 
के गौरांग प्रभुओं ने भारत की शान्ति से समस्या को हल करने की 
तीति का गलत अर्थ लूग्राया। उन्होंने उन बस्तियों में गुण्डों का राज्य 
स्थापित कर दिय। है। चन्द्रगगर का १९५१ में जनमत से प० बंगाल 
के साथ विलय हो गया है । गोआ में पुर्वंगालियों के अत्याचार के विरोध 
में भारत ने लिसबन में अपना दृवावास बन्द कर दिया । हाल में नेहरू 
जी ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया हैँ कि “फांसीसी-भारत की 
समस्‍या पर फांस सरक/र के साथ इसी झतें पर समझौता हो सकता” 
है कि उसे भारत में मिला दिया जाय । पर हम शात्तिपूर्ण 'तरीके से 
प्रश्न का समाधान करना चाहते हैं । ४ 

कोरियाई गत्यावरोध ' 

.. कोरियाई गत्यावरोध को दूर करने के लिए संयुक्त 
राप्ट्हंपघ के सातवें अधिवेशन में भारतीय प्रतिनिधि श्री कृष्ण 
मेनन ने दोनों पक्षों की स्वीकृति शर्तों के आधार पर प्रस्ताव 
पेश किया था। भारत ने अपने प्रस्ताव में अनिच्छक यद्ध-बन्दियों के 

* मानव अधिकारों पर जोर देते हुए एक निष्पक्ष आयोंग के निरीक्षण 
में बन्दियों को ९० दिन तक रखने का सुझाव दिया था । परन्तु यह 

, प्रस्ताव चीन व उत्तरी कोरिया ने ठुकरा दिया । पानमुनजोन में ८ जन 
में यूद्ध-बत्दियों की अदला-बदली के बारे में समझौता हो गया किन्तु 
राष्ट्रपति री (द० कोरिया) हजार युद्ध-वन्दियों को ' मुक्त कर 


् 
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दिया । जिससे विराम-संधि पर हस्ताक्षर स्थगित हो गया । हाल ही 
में नेहरूजी ने राष्ट्र संघ के अध्यक्ष पीयर्सन को एक पत्र में रा० से० 
का एक एक विशेष अधिवेशन बूलाने की प्रार्थना की। परन्तु रा० सं० 


के महामंत्री के मत में महासभा (जनरल असेम्बली) का अधिवेशन 
अभी असामगिक है । 


नवीन एशियाई नीति 


साम्यवादी रूस और पूंजीपति अमरीका के विरोध के 
शान्तिपूर्ण समझौता के लिए भारत एक नवीन स्वाबीव एशियाई 
संघ की स्थापना का प्रयत्त कर रहा है। १९४७ में नेहरूजी ने 


देहली में एक एशियाई सम्मेलन का आह्वान किया था। २० जनवरी 
१९४९ में हिन्देशियाई समस्या के समाधान के लिए नेहरूजी के 
आमंत्रण पर देहली में १९ राप्ट्रों के प्रतिनिधि दूसरे एशियाई सम्मेलन 
में सम्मिलित हुए । उन्होंने पश्चिमी राष्ट्रों को यह चेतावनी दी कि 
नवीन जागृत एशिया साम्राज्यवादी दमन नीति सहन नहीं करेगा । 
औपनिवेशिक भुत्व का अवसान अवश्य होगा और इसके लिए एशि- 
याई राष्ट्रों के एकमत तथा लोकमत का संगठन होना अत्यन्त आवश्यक है । 

पं० नेहरू ने पश्चिमी राष्ट्रों को चुनोती देते हुए कहा था कि 
“कोई भी यूरोपीय राप्ट्र अपनी सेना को एशियाई जनता के दमन के 
लिए प्रयोग में नहीं छा सकता हैँ । यदि कोई भी ऐसा करेगा तो 
एशिया इसको सहन नहीं करेगा । एशियाई भूमि में विदेशी सेना की 
उपस्थिति हमारे लिए अपमान सूचक है ।” लोकमत के संगठन के फल- 
स्वरूप हिन्देशिया एक स्वाघीन राष्ट्र हो गया। भारत ने साम्यवादी 
चींन को स्वीकार बिया और सं० रा० सं० में उसके प्रवेशाधिकार का 
समर्थन किया । जाव न के साथ एक पृथक शास्ति-संधि (९ जून १९५२) 
करके भारत वे मित्रता का प्रमाण दिया हूँ। वर्मा, मलाया तया 
हिन्देशिया' के साथ हमने कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित किए हैं। छोटे 


« राज्य भारत को एशिया का नेता मानते हे और बड़े राज्य इसको 


निष्पक्ष मध्यस्थ समझते हे । 


२२८ अन्तरष्ट्रीय सम्बन्ध 


संयुक्त राष्ट्रसंघ में एशियाई गुट की आवाज एक चौथाई से भी + 
कम ह, यद्यपि विश्व की एक तिहाई जनता इसके आधीन है । वास्तव, 
में रा०सं० में हमारे गृट का प्रतिनिधित्व बहुत कम हू। यही कारण हर 
हैं कि हमारी समस्याओं को अ,सानो से ढाल दिया जाता है और. 


पाइ्चात्य गुट का आदर होता है। हाल ही में वर्मा ने राष्ट्रवादी चीनी. 
सेना का प्रश्न रा० सं० में उपस्थित किया था और भारत ने उसकी 
पूर्ण सहयोग दिया। संक्षेप में यह कहना अनुचित नहीं है कि एशिया 
की कोई भी अन्तर्राष्ट्रीय समस्या का भारत के नेतृत्व के बिता शात्ति- 
पूर्ण रूपसे समाधान नहीं हो सकता । यह भूलना नहीं चाहिए कि 
नेहरू जी बार-बार इस पर जोर देते हे कि भारत किसी राष्ट्र में हस्तक्षेप 
नहीं करता चाहता है बल्कि पारस्परिक मैत्री और प्रेम चाहता है। 
गे, भारत और मध्यपूर्वी संगठन 

.. समाचार पत्र के पाठकों को यहु स्मरण होगा कि 
पाकिस्तान मध्यपूर्व के रक्षा संगठन में सम्मिलित होना चाहता 
है। आंग्ल-अमरीकी गुट इस संगठन को साम्प्रवाद के बविश्द्व 
प्रस्तुत कर रहे हैं| यह समस्परा अत्यन्त जटिल है। नेहरू जी 
ने कहा था कि “मुझे इस बात का खेंद है कि मध्यपूवे में स्थिति अत्य- 
घिक विषम हो गई है। यदि पाकित्तान मध्यपूर्व संगठव में सम्मिलित 
हो जाय तो निशस्त्र या और कोई युद्ध छिड़ सकता है ।” किस्तु 
हे की वात यह है कि मध्यपूर्व रक्षा संगठन स्थापित होने की फिल- 
हाल कोई संभावना नहीं । यद्थवि अमरीका के विंदेश मंत्री डलेस 


सके और सुदूर पूर्वी राष्ट्रों कः दौर। करके इस वारे में बातचीत भो कर 
चर्क हैं । 


मिस्र के (साथ हमारी मित्रता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है । 
हाल में ही भिस्त्र के राष्ट्रपति जनरल नजीज ने १० नेहरू को पूर्व के 
महान नेता करके सम्बोधित किया है । दोतों नेताओं ने पारस्परिक 
सम तथा आवर का प्रदर्शन भी किया । रा० सं० में भारतीय प्रतिनिधि 
ने फिलिस्तीन विभाजन का विरोध किया था किन्तु इसके ,अस्वीकृत्‌ 
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होने से आज अरब और इजराइल का क्रमागत संघर्ष जारी हैँ । यह 
स्मरण रहे कि भारत ने ही सर्वप्रथम नवीन राष्ट्र इजराइल को मान्यता 
दी थी। मिस्र में अंग्रेजों के विरुद्ध मुहम्मद नजीब के नेतृत्व में स्वाघधी- 
सता संग्राम चल रहा है और भारत उससे सहानुभूति कर रहा है । 
द्यूनीसिया तथा मोरोको, की स्वतन्त्रता के लिए भारत ने रा० स० 
के सप्तम अधिवेशन में एक प्रस्ताव रखा था परन्तु वोट की कमी से 
यह प्रस्ताव ठुकरा दिया गया। भारत के प्रतिनिधि (श्री सेन) के नेतृत्व 
में सूडान में संसदीय चुनाव के लिये पूर्ण प्रवन्ध्र किया जा रहा है। 
मंतव्य--श्री अश्ञोक मेहता ने हमारी विदेश नीति की समालोचना 
“करते हुए कहा है कि “नेहरू जी की विदेश नीति दुर्बल गृह नीति, असं- 
'तुलित तथा पूंजीवादी सिद्धान्तों पर आधारित है। जनता पार्टी और 
सरकार का इस नीति में, पूर्ण सहयोग का अभाव है । हिन्द-चीन ,नें 
"मारत सरकार न तो बाओदाई और न ही चीनमिनन्‍्ह को मान्यता देती 
हैँ ।/ इसका उत्तर देते हुए श्री मोहनलाल गौतम ने कहा है कि “पिछले 
कई वर्षो में एक ओर आंग्ल-अमरीकी गुट दूसरी ओर सोवियत साम्य- 
“वादी गुट के बीच से भारत सम्मान तथा सफलतापूर्वेक एक स्वतंत्र 
शान्ति का आन्दोलन कर रहा हूँ । वास्तव में भारत धीरे धीरे एक 
'तुतीय विश्व शक्ति में परिणत हो रहा है ।” भारी संधर्ष के बाद देश 
आजाद हुआ है और कांति काल की भांति शान्ति काल की जिम्मेवारी 
“भी नेहरू जी के कंबों पर पड़ी है । यह्‌ कम गौरव की बात नहीं है 
'कि भूतपूर्व ब्रिटिश स्वास्थ्य मंत्री वेबन ने हाल ही में कहा था कि 
“नेहरू समग्र विश्व के लिये एशिया की प्रकृत आवाज है जो मानव 
"के बर्तेमान संकट में ज्ञान, सम्पता और संस्कृति का आलोक प्रदान करती 
हैं ।” संसार में भारत की प्रतिष्ठा और गौरव विदेश नीति के कारण 
है जोर यह कहना अत्यूक्ति न होगी कि भारत की विदेश नीति पं० 
नेहरू के कारण ही प्रभाशाली है। साम्यवादी चीन के नेता माओ ने सत्य 
जी कहा था कि "निष्पक्षता नीति एक सामयिक आवरण मात्र है ।” 
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.अस्वीकार कर दिया। (पृष्ठ १७७ देखिए)'। नेहरू जी ने एक पत्र- 
कार सम्मेलन में बोलते हुए यह स्पपष्ठ कर दिया कि “भारत सुरक्षा 
परिषद द्वारा थोपे गए काश्मीर सम्बन्धी सुझाव को किसी हालत में 
स्वीकार नही करेया क्योकि इसमें पाकिस्ताव के साथ खुल्लम सुल्का 
पक्षयात॒ किया गया है।” युद्ध विराम रेखा के पाकिस्तानी अधिकृत 
प्रदेशों की मोर छः हजार सशस्त्र सेना रखना निष्पक्ष और स्वतन्य 
जनमद गणना के विरुद्ध है । इसलिए काश्मीर वार्ता पहले जैसी विकट 
हो गई हैं और आगे के लिए बातचीत के द्वार एक प्रकार से बन्द 
हो गए है । हाल ही मे काश्मीर में परिषद के आन्दोलन ने हमारे 
अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध को ठेस पहुँचाई हैं और समस्याओं को अधिक 
जटिल वना दिया है। भारत व पाकिस्तान के मध्य चार वर्ष से 
चले आ रहे सिवाई के लिए नहर के पानी का झगड़ा अप्रैछ १९५२ 
में विश्व बैंक की मध्यस्थता से समाप्त हो गया है। गत १५ बक्‍टूबर 
१९५२ से भारत बौर पाकिस्तान में आने-जाने वालों के छिए पार-पत्र 

, पास पोर्ट) का प्रयोग अनिवार्य हो गया किन्तु १९५३ के मध्य भाग 
में पुनः दोनो राष्ट्रों के वीच मैत्री स्थापित हो रही हैं । भारत से काबुरू 
जाने वाले विभानों को कराची तथा लाहौर में प्रवेश के लिए अन्तर्रा- 
प्ट्रीय नागरिक उड्डयन सस्थाओं की मध्यस्थता से २५ मील चौड़े दो 
गलियारे ,दिये गये हैँ । मार्च १९५३ में पाकिस्तान से एक व्यापारिक 
समझौता हो गया जिसके अनुसार पाकिस्तान ने पटसन पर शुल्क 
(लाइसैत्स) और निर्यात कर हटावा स्वीकार कर लिया है तथा 
भारत ने पाकिस्तान को १८ हजार ठन कोप्रला प्रति माह देना 
स्वीकार कर लिया है। भारत ने जूट-कोयछा समझौता करके पकि- 
स्तान के प्रति सदभावना प्रकट की है यद्यपि उसे ऐसा करने में लाभ 
से अधिक हानि ही हुई है। 

पाकिस्तान ने भूषत डाकू को भारत को सौपने तथा पश्चिमी 
'ज्ाकिस्तान स्थित निष्करान्त सम्पत्ति का मुआवजा उत्पापितों को 


